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 लोक  सना
 TTI  Fr  tt  आबिद चलो  :  बराबर

 होने  विस्थापितों  को  अधिमान  दिया

 ७  अप्रैल  १९५३

 nem,

 सदन  की  बैठक  दो  बजे  समवेत  हुई
 श्री  एस०  सो०  सामन्त  क्या  इस

 प्रकार  अधिमान  दिये  जाने  के  मामले  मं  कोई

 [  अध्यक्ष  महोदय
 अध्यक्ष  पद  पर  असीन

 थे
 संवैधानिक  cet  उठाया  गया  है  ?

 yeti  के  मौखिक  उत्तर
 श्री  आबिद चलो  :  मेरे  ध्यान  में  एसी

 पूर्वी
 बंगाल  क  विस्थापित  व्यक्तियों  को  कोई  बात  नहीं  लाई  गई ।

 नौकरी  श्री  एस०  सो०  सामन्त  :

 FRIRE  श्री  एस०  ato  सामन्त  यक  के
 निर्णय

 के
 फलस्वरूप  रेलवे में  हुए

 रिक्त  स्थानों  पर  जितने  विस्थापितों
 श्रम  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ३१  दिसम्बर  १९५२  तुक  पूर्वी  बंगाल  के  नौकर  रखा  गया  क्या  माननीय  मंत्री  ने

 कितने  विस्थापित  व्यक्तियों  को  श्रम  उन्हें  अपनी  संख्या  में  गिना है  ?

 श्री  अबीद चलो  : लय  के  सेवा  योजनालयों  नौकरी  दी  जसा कि  में  प्रश्न

 गई नख  के
 भाग

 के  उत्तर  में  कह  चुका  यह

 कितन  व्यक्ति  प्रती  क्षा-सुची  विशेष  सूचना
 उपलब्ध  नही ंहू

 ।  यदि

 रख
 नीय  सदस्य  इससे  अधिक  जानना  चाहते  हें

 तो
 वह  रेलवे  मंत्रालय से  qs  सकते हूं किताबों  को  केन्द्रीय  तथा  राज्य

 ००
 सरकारों  की  सेवाओं  में

 परिश्रमी  पाकिस्तान  के  विस्थापितों को  नौकरी
 नौकरियां  दी  गई  ह  ?

 *
 ११९२.  सरदार  हुक्म

 श्रम  उपमंत्री  प्राचीन  :  श्रम  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  ३१

 3२,८५७,  दिसम्बर  १९५२  तक  पश्चिमी  पाकिस्तान

 ca
 दिसम्बर  १९५२  ज  नत

 ह
 में  के  कितने  विस्थापितों  को  श्रम  मंत्रालय  के

 BARA  ।  योजनालयों  द्वारा  नौकरियां  मिलीं  ?

 सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 क्या  सरकार के  पास  कोई  सुचना

 क्या  नौकरी ait  एस०  सी०  सामन्त  :
 कि

 उन
 व्यक्तियों  में  जिन्हें  नौकरी  दी

 देने  में  विस्थापितों  को  कोई  अधिमान  दिया  गई  कितने  प्र  तिशत
 लोग

 अपनी  नौकरियों

 जाता है
 ?  पर  क़ायम  हे  ?

 225  P.S.D.
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 श्रम  उपमंत्री  आबिद
 में  उम्मीदवारों  को  एम्प्लॉयमेंट  एक्सचेंज

 2,819,088 |  के  द्वारा  जगह  मिल  जाती  है  ?

 (  )  जी  नही ं।  श्री  आबिद  अली :  मेने
 अज॑  कर  दिया

 सरदार  हुक्म  सिह
 म  जान  सकता

 है  कि  यह  निकालना  जरूर  मुश्किल

 है  |  कभी  तो  उसी  दिन  जगह  मिल  जाती
 हूं  कि  किसी  विस्थापित  व्यक्ति  नाम

 हूं  कभी  दो  दिन  बाद  मिल  जाती हैं  कभी
 नौकरी के  लिए  सेवा  योजनालय  के  रजिस्टर

 में  अधिक  से  अधिक  कितने  समय  तक  रहा
 ?  *  कभी  दो  दो  साल  नहीं  मिलती  ह  ।

 श्री  आबिद  अली  :  उनका नाम  चाल  लाला  अमित  क्या  माननीय

 में  दो  महीने  तक  रहता  कभी  कभी  मंत्री  जी  बतलावेंगे  कि  क्या  उनके  पास  कोई

 नाम  रजिस्टर  में  एक  वर्ष  से  अधिक  भी  ऐसी  शिकायत  पहुंची  कि  नाम  रजिस्टर

 चलाया  जाता  ह  ।  करने  के  लिए  अफसर  रुपया  मांगते  हे
 ?

 सरदार  हुक्म  सिंह  :  क्या  सेवा  att  अबीद चलो  :  जी  एसी  शिकायतें

 नालयों  को  एसे  लोगों  के  परिचय  पत्रों  को
 पहुंची हूं  और  कायंवाही  भी  की  गयी है  और

 जारी  करने  या  रोके  रखने  के  बारे  में  स्वविवेक
 बड़े  और  छोटे  अफ़सरान को  निकाल  भी

 का  अधिकार  ह  जिनका  नाम  रजिस्टर  a
 दिया  गया  =  |

 हो  और  जो  उनके  अधिसूचित
 लाला  अमित  आपको  इस

 नौकरियों  के  लिए  योग्य  भी  हों
 ?

 मामले  में  कु  छ  कामयाबी  भी  हुई  हे  ।

 श्री  आबिद  अली  :  यह  सब  उम्मीद
 श्री  आबिद  अली  उम्मीद तो  है  कि

 वार  की  वरिष्ठता  ,  चाल  रजिस्टर में  उसकी

 निष्ठता  तथा  उसकी  योग्यता  पर  निसार  काफी  कामयाबी  हुई  ह  और
 मने  किया

 उन्हें  एसा  कोई  स्वविवेक
 है  किसजा भी  दी  गई  ह  और म  यकीन  दिलाता

 करती हू
 हूं  कि  अगर  कोई  भी  साहब  कहीं  से

 प्राप्त  नहीं  ।

 मामले  में  इत्तला  देंगे  तो  उस  पर  सख्ती से

 सरदार  हुक्म  सिंह  :  क्या  सरकार  के  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 पास  सेवा  भोजनालयों के  विरुद्ध ए  सी  शिका
 खाद्यान्नों  का  आयात

 ad  ars  हें  कि  अधिकारियो ंने  इस  स्वविवेक

 को  प्रयोग  किया  ह  और  व्यक्तियों  में
 *

 ११९३.  डा०  राम  fag

 भेदभाव  किया  है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  बतलाने  की कृपा

 आबिद  अली  जी  हां  ।  समय
 करेंगे कि  क्या  भारत  में  १९५  २  में  खाद्यान्नों

 के  उत्पादन में  कोई  सुधार हुआ  हँ
 ?

 समय  पर  शिकायतें  आई  हूं  और  उनके  बारे

 में  जांच हुई  है  ।  जब  कभी  यह  पता  चलता  यदि  at,  तो  आन्तरिक  खाद्य

 है  कि  किसी  अधिकारी  ने  अनुदेशों  का  पालन  उत्पादन  में  होन  वाले  सुधार  का  विदेशों  से

 नहीं  किया  तो  उसके  ख़िलाफ़  कड़ी  किये  होने  वाले  आयात  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वाही
 की

 जाती  हू
 ।  क्या  १९५३  के  प्रथम  asta

 सरदार  ए०  एस०  सहगल  क्या  के  लिए  खाद्यान्नों  के  आयात  का  कोई  लक्ष्य

 निश्चित ह  बहन  कर  दिया गया  है
 ?

 माननीय  मंत्री  महोदय  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंग ेकि  मामली  तौर से  कितने  वकत के  बीच  यदि  तो  कितना  ?
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 एस०  वो  ०  कृष्ण प्पा  बम्बई  एक खाद्य  तथा  उपमंत्री  एस०

 ato  कृष्ण प्पा  )  जी  हां  ।  बहुत  कमी  राज्य  az
 ए

 खाद्यान्नों  के  अघिक  उत्पादन  से  श्री बी  पी०  नायर  .  खाद्य  उत्पादन

 स्थिति  म  जो  सुधार  हुआ  हँ  उसका  प्रमाण  में  जो  वृद्धि  हुई है
 उसको  ध्यान  में  रखते हुए

 इस  बात  से  मिल  सकता  हूं  कि  आरम्भ  में
 क्या  लोग  इस  बात  की  आशा  करें  कि  खाद्य

 १९५३  के  लिये  हम  २९  लाख  टन  खाद्यान्न  के  के  लोरी  मूल्य  में  भी  वृद्धि  होगी

 बाहर  से  पंगा  रह ेथ  परन्तु  अब  अनुमान  लगाया

 गया  हूं  कि  २५  लाख  टन  काफ़ी  होगा  ।  एम०  वी०  कृष्ण प्पा

 १९५१  में  आयात  ४७  लाख  टन  था  और  यह  तो  स्पष्ट है  ।

 १९५२  में  ३९  लाख  टन  ।

 थ्री  दशरथ  देव  :  में  भाग  पग  का

 उत्तर  नहीं  समझ  सका  ।  कया  वर्षो  प्रथम आयात का  लक्ष्य  पुरे  ay  के  लिये

 निश्चित  किया  जाता  है  ।  अर्द्धाश  के  लिए  खाद्य-आयात  का  कोई  लक्ष्य

 डा०  राम  सुलग  सिह  खाद्यान्नों
 निश्चित  किया  गया  है  ?

 के  उत्पादन  में  किन  किन  राज्यों  में  सुधार  हुआ  श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :  लक्ष्य  पुरे

 वर्ष  के  लिए  निश्चित  किया  जाता  है  |
 ह  और

 सर्वाधिक  सुधार  किस  राज्य  में  हुआ

 हू
 श्री  दरकार देव  :  लक्ष्य  क्या  हैं  ?

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  मद्रास

 इं  दरा बाद  तथा  बम्बई  के  कुछ  भागों
 aft  एम०  वी०  :

 हमने  शुरू  में
 को  छोड़  कर  ,  उत्तर  में  सुधार  काफ़ी  हुआ  २९  लाख टन  लक्ष्य  निश्चित  किया  था

 हूँ  ।  मध्य  फ्द्चिमी  बंगाल  परन्तु  dfs  अब  स्थिति  में  सुधार  हो  गया  हैं

 तथा  आसाम  के  चावल  उगाने  वाले  राज्यों  में  इसलिए  एसी  आशा  हं  कि  बजाय  २९  लाख

 खरीफ  की  फ़सल  पहले  से  अच्छी हूं  और  उत्तर  टन  के  हम  २५  लाख  टन  ही  आयात

 में  गेहूं  की  फ़सल  और  वर्षों  जेसी  ही  है  ।  करेंगे

 श्मा  अल्तेकर  क्या  १९५२  वर्ष  श्रीमती  रेणू  चक्रवर्ती  :  चूंकि  एक

 के  बारे  में  अतिरिक्त  खाद्यान्नों  के  राज्य-वार  वक्तव्य  यह  दिया  गया  था  कि  पश्चिमी

 बंगाल  में  बहुत  बढ़िया  फ़सल  हुई  में  जान  , आंकड़  मिल  सकते  हे  ?

 सकती  हुं  कि  क्या  इस  बात  का  हिसाब  लगाया
 श्री  दशरथ  देव  :  में  भाग  का

 गया  हूं  कि  कीड़ा  लगने  से  कितनी  फ़सल  को

 उत्तर  नहीं  समझ  पाया  ।
 नुक़सान  हुआ  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य
 एम०  कृष्ण प्पा :  पिछले

 थोड़ी  देर  ठहरें  ।  में  नहीं  चाहता  कि
 ३  या  ४  वर्षों  के  मुक़ाबले  बंगाल  में  इस

 नीय  मंत्री  एक  एक  करके  राज्यों  के  आंकड़े
 aq  फ़सल  बहुत  अच्छा  |  रही  पिछले

 पढ़कर  सुनायें  ।  यदि  उनका  उत्तर  कहां  हो
 सप्ताह में  में  वहीं  था  ;  उस  समय  वहां  चावल

 तो  विवरण  सदन  पटल  पर  रख  दिया  जाय  ॥

 खुले  बाज़ार  में  १८  रु०  से  २०  रु०  प्रति मन

 श्री  अल्तेकर  :  बम्बई  की  स्थिति  की  दर  से  बिक  रहा  गत  ः  इस  समय

 कैसी ह  ?  दर ३२  रु० थी  |
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 श्री  एस०  वी०  रामास्वामी  :  मद्रास  at  टी०  एन०  सिंह :
 वर्ष

 १९५०
 में

 में  चावल  का  अनुमानित  उत्पादन  कितना  था  खाद्यान्न  आयात  काफ़ी  कम  हो  गया  था  और

 और  उसमें
 कितनी

 कमी  रही  ?  इस  कमी
 से

 समझा  जाता है
 कि

 सुधार  हुआ

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :  मद्रास ने  dora  सकता  हूं  कि  क्या  इसी

 लगभग  ढाई  लाख  टन  चावल  मांगा  था  और  जिसका  १९५०  में  प्रयोग  किया  गया

 हम  उसे  देने  को  तैयार हो  गय  ह्
 अब  प्रयोग  किया  गया  है  या  कोई  दूसरी  चीज़

 a

 उन्होंने  ५  लाख  टन  मिलो  भी  मांगा
 श्री  एम०  वी ०  कृष्ण प्पा  में  आपको

 इस  वर्ष  मिलो  का  मिलना  बाहर  देशों  में  मिलो
 आंकड़े  बताता  ल् श

 की  उपलब्धता  पर  निभंर  है  ।  फिर  कीमत

 का  प्रश्न  है  क्योंकि  जो  मिलो  हम  बाहर  से  १९५१  में  हमने  ४७  लाख  टन  का

 आयात  किया  है  ।
 मंगायेंगें  उसके  दाम  गेहूं  जितने  ही  होंगे  ।

 इसलिए  हम  मद्रास  को  हमारे  पास  छह
 श्री  टी०  एन०  fag  :  मं  वह  १  ako

 की  आयात  में  कमी  के  बारे  A  कह  रहा  था  ।
 ह

 उसी  में  से  सहायता-प्राप्त  मूल्य  पर  दे  रहे

 ि  इससे  मिलों  की  मांग  काफी  पुरी  हो  श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :'  भारत  में

 तौर  से  पांच  वर्ष  का  एक  चक्र  होता सकेगी  ।

 है  ।
 एक  वर्ष  प्रिया  होता  एक  खराब

 थ्रो  एस०  वी०  रामास्वामी :  मेरा  प्रश्न  एक
 न

 छा
 न

 बुरा  श्र  दो  यों  ही  मामूली

 यह  था
 कि  मद्रास  में  चावल  का  अनुमानित  होते  हें  ।  में  पांच  वर्ष  के  इस  चक्र  के  ७ ककड़

 उत्पादन  कितना  था  और  उसमें  कितनी  कमी  श्रांपको देता  हूं  ।

 रही ?  2e¥c R eA में  हमने  २८  लाख  टन  का

 आयात  किया
 om  एम०  ato  राज्यों

 द्वारा  जो  मांग  की  जाती  हम  वही  उनकी
 १९४९  में  ३७  लाख  टन  का

 १९५०  में  २१  लाख टन  का कमी  समझते  हू  |

 १९५१  में  ४७  लाख  टन  का  |

 डा० राम  सुभग  fag:  इस वह  के  2&4yr A ead में  हमने  ३६  लाख  टन  का  आयात

 लिए  चावल  के  बारे  में  सरकार  ने  किस  देश  से  किया है  कौर  इस  ्  हमने  इसको  २८  लाख
 बातचीत की  थी  और  कितनी  मात्रा  के  लिए  टन  कर  दिया  है  कौर  arar  है  कि  स्थिति

 तथा  किस  मूल्य  पर  ?
 में  सुधार  होने  के  फलस्वरूप  हम  २५  लाख

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :  आम  तौर  टन  ही  मंगाय े।

 श्री  गोपाल  राव
 पर हम  २  या  ४  देशों से  चावल  लेते  हू  जिन  में

 यह  wins  गेहूं

 से  मुख्य  थाइलैंड  और  चीन  हैं  के  हें  या  चावल  के  या  दोनों  के  ?

 बातचीत  अभी  जारी  ह  और  इस  महीने  के  श्री  एम०  वो  कृष्ण प्पा  :  यह  अ्रधिकांश

 अन्त  तक  चीज  के  बदले  चीज़  लेने  का  सौदा  रूप  में  गेहूं  के  बारे  में  है  ।  इसके  बाद

 तय  हो  जाये  हम  शायद  थाइलेंड  अधिकतम  मात्रा  चावल  की  है  ।  कुछ  वर्षों

 और  चीन  से  चावल  लेन  के  लिए  भी  कोशिश  में  हमने  मिलो  भी  मंगाया  ।  यदि  माननीय

 करें  परन्तु  अभी  कोई  फ़ैसला  नहीं  सदस्य  चाहें  तो  में  उन्हें  विस्तृत  wind  दे

 किया  गया  है  ।  सकता हूं  ।
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 माननीय  मंत्री सरदार  हुक्म  सिह :  उड़ीसा  में  ही  स्टाक  करे  ताकि  उन्हें  भी  कुछ

 ने  उत्तरी  भारत  के  बारे में  संतोष  प्रकट  किया  सहायता  मिले  श्र  उन्हें  ज्यादा  चावल

 >  |  उत्तरी  भारत  में इस  वर्ष  चने  की  लेने  के  लिये  रुपया  भी  उपलब्ध  हो  सके
 ।

 फ़सल  कसी  है  ?
 पी०  टो०  चाको  :  इन  राज्यों से

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :  चने  की
 कमी  वाले  राज्यों  को  arta  भेजने  के  लिय

 फसल की  जो  स्थिति  है  वह  उत्तरी भारत  क्या  प्रबन्ध  किया  गया  है  ।  क्या इस  वर्ष

 में  मूल्यों  की  कमी  में  झलकती  है
 ।

 कोई  सुघार gar  है  ?

 है  कि  इस  at  चने की  फ़सल  प्रच्छो  रहेगी  ।
 एम०  वो

 ०
 कृष्ण प्पा  :  जी  हां  ।  माननीय

 फ़सल  कटनी  शुरू  हो  गई  है  और  दाम  गिर

 रहे  हें  ।
 श्री  झलगेशन  तथा  शास्त्री  जी  की  सहायता

 से  सारे  उपलब्ध  बैगन  हमा  हे
 काम  के  लिये  दे

 श्री  राघवाचारी  :  क्या  केन्द्रीय  सकार
 fed गय  हें  ।  उन्होंन  अपना  भरसक  प्रयत्न  किया

 के  पास  उड़ीसा  से  चावल  लेने  के  बारे
 है  जिससे कि  उड़ीसा  में  इकट्ठा किया  गया

 जहां  वह  काफ़ी  मात्रा  में  उपलब्ध  कोई  सारा  चावल  कमी  वाले  राज्यों को  जल्दी  से

 योजना है  ?
 जल्दी  भेजा  जा  सके  ।  हमारी  एक कौर  योजना

 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :
 यह  सच  है  qa वह  यह  है

 कि
 जहां  जहां  संभव  हो

 कि  उड़ीसा में  गत  इस  समय  केवल  समुद्री  तथा
 रेल  मार्ग  द्वारा  अनाज  भेजा  जाये  ॥

 ८०,०००  टन  समाहार  किया  गया  था  दो  बन्दरगाह हें  ;  एक  विजगापटम ह स  जो

 झर  इस  वर्ष  उन्होंने  लगभग  २  लाख  टन  का  उडीसा  की
 सीमा  के  पास  है  प्रौढ़  दूसरा

 चांदवालीं
 या  कुछ  ऐसा समाहार किया  है  ।  भ्राता है  कि  एक  हमारा  इरादा

 लाख  टन  का  समाहार  प्रौढ़  कर  लिया  जायेगा  है  कि  इन  बन्दरगाहों  से  स्पिनरों द्वारा  भी

 बातें  की  हम  वहां  की  मिलों  में  हुई  घिर-पिच  चावल  भेजा  जाये  ।

 को  दूर  कर  दें
 |  उम्मीद  है  कि  बढ़िया  थी  नम्बियार  यह  कहा  गया  कि

 फसल  के  कारण  ३  लाख  टन  से  अघिक  का  मद्रास  सरकार  को  ढाई  लाख  टन  की  ज़रूरत

 समाहार हो  जायेगा
 इस

 सम्बन्ध
 में  में  जान  सकता  हू

 कि  क्या  मद्रास  सरकार  ने  कहां  है  कि  मूठ श्री  राघवाचारो :  मेरा  यह

 था  कि  क्या  केन्द्रीय सरकार  की  बाहरी
 आयात  की  दरों के  हों या  क  ह

 बाज़ारों में  न  जा  कर  सीधे  समाहार करने  है  कि  सहायता  प्राप्त  दरों  के  आधार  पक्ष

 की  कोई  योजना है  ?

 श्री  एम०  वी ०  कृष्ण प्पा :  हम  विभन्न  शो  एम०  alo  कृष्ण प्पा  :.  हम  मूल्यों

 राज्यों  में  समानान्तर  सरकारी  एजेंसिया  में  सहायता  देने  का  इरादा  नहीं  रखते  ।  इस

 खोल  कर  सीधे  ही  समाहार  नहीं  करते
 ॥

 वर्ष  के  आयव्ययक  में  भी  खाद्यान्नों  के  मूल्यों

 राज्य  हमारे  लिये  समाहार  करते  हें  कौर  में  सहायता  देने  का  उपबन्ध  नही ंहै  ।  परन्तु

 हम  उन्हें  मूल्य देते  हें  ।  वे  विभिन्न  राज्य  एक  बात  ज़रूर है  ।  में

 जिन्हें हम  चावल  बांटते  हें  उसे  वहां  से  उठाने  स्तर  स्थिर  रखा  जायेगा  ।  मद्रास  में  चावल

 की  कोशिश करते  हें  इस
 वर्ष  हमने एक

 १७  रु०  ८  से  २२  रुपये  प्रतिमा  तक

 दूसरी  योजना  सोची  है  ;,  वह
 यह

 कि
 बिक

 रहा  इस  दर  को  नहीं  बढ़ने  दिया

 जायेगा |
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 Tr mas c

 ब
 नन

 राज्यों  ने  ofaonfar  शुल्क

 में
 ae

 की  अतिरिक्त  मात्रा  कितनी  थी  नेना  प्रभी  बन्द  नहीं  किया  है  उनसे
 ए

 के  लिये  कहा  जा  रहा  है  ।
 at  एम०  ato  जेसा  में

 :
 गत  वर्ष  उन्होंने  डेढ़  लाख  टन  का

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :
 क्या  क

 समाहार  किया  था
 ;  इस  समय  तक  उन्होंने

 है  कि  कुछ  राज्य  अब  भी  केन्द्र  की  बात

 श
 घ०,०००  टन  का  समाहार  कर  लिया  था

 |  मानते  |  इनमें  से  एक  भाग

 ्  स  वह  तक  २  लाख  टन  इकट्ठा  कर  यानी  मध्य भारत  है  दूसरा  पश्चिमी  |

 चके  हें  और  एक  लाख  टन  श्र  इकट्ठ करन
 एक  माननीय  सदस्य

 की  श्राद्ध करते  ह  हमारा  विचार  है  कि  सिकदर

 बढ़या  फ़सल  के  कारण  उन्हं लाख ४  लाख

 ्  टन  इकट्ठा  चाहिये  ।.  इसका  मतलब  उपाध्यक्ष  आपका
 क्

 j
 है  कि  उनके  पास  चार  लाख

 टन
 कितना  लम्बा  है

 ?
 श्राप एक  के  बाद

 क
 दूसरे

 रकत  मात्रा होगी  ।  राज्य का  नाम  लेते  चले जा  रहे  हें

 मेडिकल  छात्रों  के  लिय  प्रतिव्यक्ति शल्क  एम०  एल०  कपा

 है  कि  कुछ  राज्य  भारत  के  विभिन्न  भागों *
 ११९४,  श्री  एम०  दावेदार

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  मेडीकल
 नागरिकों में  भेद  भाव  बरतते  हे  ?

 fat  में  मेडीकल  छात्रों  को  प्रतिव्यक्ति कि
 राजकुमारों  अमृतकौर  दिक्षा  मंत्रा

 er  जमा  करने  की  छूट  देने  से  संबंधित  के  परिचालन-पत्र  में  दी  गई  राय  को  नि दि

 ula
 नन-पत्र की एक

 |
 लिपि  सदन  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  !

 राज्यों  ने  नहीं  माना  है  उनका  कहना
 यह  है

 कि  वे  ऐसा  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ?

 कितने  राज्यों  में  प्रतिव्यक्ति

 लक  की  छट  दी  गई  है
 ?

 श्री  एम०  Uso  दीवारो  :  कुछ  थ

 वे  राज्य कौन  से  ह  जो  श्री भी  राज्यो ंने  केन्द्र  को  लिखा  है  कि  प्रति  व्यक्ति

 य  राज्यों  के  मेडिकल  छात्रों  से  प्रतिव्यक्ति
 लेना  बन्द  करन  A  पहल  उन्हें

 ६

 झलक
 ले  रहे  सबंध  मं  कुछ  सहायता की  श्रावश्यकत

 इस  संबंध  सामान्यता
 लान  पड़ेगी ?  ह  cas

 कनक  बेखम
 व

 उन्होंने  कितनी  राशि  के  लिये  प्रार्थना  की
 लिये  क्या  कार्यवाही की  जाती  है  ?

 क  स्वास्थ्य  उपमंत्री  :

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मान

 _
 स्वास्थय  मंत्रालय  द्वारा  कोई  भ्र धि सूचना  सदस्य  इन  राज्यों की  तथा  राशियों  ata

 ar  परिचालन-पत्र  जारी  नहीं  किया  गया
 सुची  चाहते  हे  ?

 |
 शिक्षा  मंत्रालय

 ने
 समस्त  भाग

 क
 तथा

 पख  कक >

 sft  eno  एल०  :  मेरे  विच _
 राज्यों  को  एक  पत्र  भेजा  प्रतिव्यक्ति

 में  ऐसे  एक  या  दो  राज्य  ही  होंगे  जिन्होंने
 शुल्क  लेने  की  प्रणाली  are

 संस्थानों

 में  बन्द  कर  दी  जाये  |  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  बारे  में  प्रार्थना  की  हो  ।

 तथा  एक
 विवरण

 सदन

 नगीਂ +
 उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय

 qe  परं  रखा  जाता  है  दीजिये  शेष  राज्य  के  बारे  में  छ  सकते
 द

 द
 ¢  Oo

 द iz

 संख्या  २७  |

 >  र  थ
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 श्री  ato  पी०  नायर  विवरण  में
 ~

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 निक  अनुसन्धान  मंत्री  :  तथा  माननीय  उपमंत्री  के  उत्तर  में  भाग

 हमारे  सामने  इस  तरह  की  कोई  दरख्वास्त  तथा  भाग  ख  राज्यों  के  मेडीकल  कालिजों

 में  जानना किसी  स्टेट  की  नहीं  झाई  है  ।  को  निर्दिष्ट  किया  है

 चाहता  कि  लेडी  हाडिन  मेडीकल  कालिज
 श्री  एम०  Uso  द्विवेदी

 :  सदन  पटल
 की  इस  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 पर  रखे  गयें  विवरण  बिहार  से  संबंधित

 मद  २  में  यह  कहा  गया  है  कि  केन्द्रीय  प्रशासित

 क्षेत्रों  के  दो  विद्याथियों  के  लिये  ate  जम्मू
 मेडिकल  कालिज  केन्द्रीय  सरकार  के  wert

 तथा  काश्मीर  के  विद्याथियों  1  के  लिये  कोई  देश  भर  के  छात्र  इसमें  प्रवेश

 पाने  के  लिये  भ्रावेदन  पत्र  भेजते  हें  ।  इन प्रतिव्यक्ति  शुल्क  नहीं  है  ।  में  चाहता

 हूं  कि  क्या  सरकार  ने  उनसे  कहा  है  कि  इस  सब  पर  छात्रों  की  योग्यता  के  अनुसार  विचार

 तरह  का  भेद-भाव  करना  संविधान  के  तथाਂ  होता है  ।

 देश  के  हित  में  न  होगा  ?
 श्री  बी०  पी०  नायर  :  कोई  प्रति  व्यक्ति

 राजकुमारी  अमृतकौर :  हम  राज्यों
 शुल्क  नहीं  है

 ?

 से  केवल  कह  सकते  हैं  ।  राज्य  स्वायत्त  हें  ।
 राजकुमारी  अमृतकौर

 :
 कोई  नहीं

 हां  या  नहीं  करना  उन्हीं  पर  निर्भर  करता wz  श्री  एम०  Uso  उन
 a  ।

 राज्यों  के  साथ  जिन्होंने  प्रति-व्यक्ति  शुल्क
 श्री  अच्चुथन यदि  वे  राज्य  प्रतिव्यक्ति  नलेने की बात को की  बात  को  नहीं  माना  wa भी

 शुल्क
 न

 लें  क्या  केन्द्रीय  सरकार  उन  को  कुछ  बात  चीत  चल  रही  है  ।

 क्षतिपूर्ति  देने  का  विचार  रखती  है  ?

 जी
 राजकुमारी  अमृतकौर

 :  a  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 उनसे  बार  बार  प्रति  व्यक्ति  शुल्क की  प्रणाली

 के  लिये  सुझाव  नहीं  दे  सकते  हें  आप  यह  पूछ  बन्द  करने  के  लिये  कहा  जा  रहा  है  ।

 सकते कि  क्या  इस  तरह  की  कोई  नीति  है  ?

 मद्रास  में  दलिया  वितरण  केन्द्र

 श्री  अच्चुथन  क्या  केन्द्रीय  सरकार

 किसी  ऐसे  राज्य  को  जो  प्रतिव्यक्ति  शुल्क
 *

 ११९५.  श्री  बालकृष्णन  :

 की  प्रणाली  को  बन्द  न  कर  सकती  कुछ  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  बतलाने  की  करेंगे

 झाधिक  सहायता  देगी  ?  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मद्रास  राज्य  को

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  वह  जानना  चाहते

 हाल  ही  के  अकाल  से  पीड़ित  क्षेत्रों  में  दलिया

 हैं  किकया  केन्द्रीय  सरकार  ग्रामीण  वितरण  केन्द्र  खोलने  के  लिए  अनुदान  दिया

 हैं  ? यता  देगी ?

 यदि  हां  तो  ? राजकुमारी  अमृतकौर :  केन्द्र  कुछ

 छात्रों  को  सहायता  दे  रहा  है  परन्तु  बड़े

 पैमाने  पर  तो  यह  सहायता  नहीं  दी  जा  सकतीਂ  ।
 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  (att  एम०

 ato  :

 यदि ag  किसी  एक  राज्य  को  सहायता  देता

 है  तो  दूसरे  राज्य  भीਂ  जी  हों
 vg

 लाख  रुपये  ।
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 बाल कृष्णन्  :  क्या  सरकार  को
 का  ५०  प्रतिशत  पूरा  करने

 के  लिए  तैयार

 तामिलनाडु  के  लोगों  से  प्रार्थना  पत्र  = a
 हैं  ।  हो

 सकता  कि  वहां  खोले  गये  हों  ।

 प्राप्त हुआ  कि  रामनाड  तथा  उपाध्यक्ष  महोदय :  यदि  माननीय

 केल्ली  जिले  भयंकर  अकाल  से  पीड़ित  यदि
 मंत्री को  पता  हो  तो  ही  कहें  वरना  उत्तर

 हां  तो  क्या
 सरकार  ने  वहां  कोई  सहायता  भेजी  देने  में  कोई  अथ  नहीं  ।

 है
 ?

 पंडित  ठाकुर  दास  दलिया  के
 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा :  सुदूर  एक  समय  के  खाने  की  लागत  कितनी  होती

 दक्षिण  में  भिन्न  बेली  आदि  ज़िलों  जिनका
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :

 माननीय  सदस्य  ने  नाम  लिया  कमी  की  हालत
 वितरण  केन्द्र  की  कोई  श्रामाणिक  लागत है

 या  वह  भिन्न  भिन्न  स्थानों  में  भिन्न  भिन्न  है  ?

 रिपोर्ट मिलती  रहेंगी  ।  परन्तु  वहां  सहायता
 थी  एस०  ato  कृष्ण प्पा  :  fra  भिन्न

 देने  की  ज़िम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  है  ।

 स्थानों  में  भिन्न  भिन्न  हो  सकती  है  ।
 केन्द्र  ने  दलिया  वितरण  केन्द्रों  की  लागत  का

 श्री  नम्बियार :  सरकार  को
 ५०  पूरा  करना  स्वीकार  कर  लिया

 तामिलनाडु के  कुछ  जिलों  से  ऐसी  रिपोर्ट
 प्रश्न  दलिया  वितरण  केन्द्रों  के  बारे  में

 है  और  में  कह  चुका  हुं  कि  इन  केन्द्रों  को  चलाने
 मिली  हें  कि  हाल  ही  में  कई  दलिया  वितरण

 केन्द्र  बन्द  कर  दिये  गये  हूं  और  उन्हें  फिर  से
 के  लिए  मद्रास  सरकार  को  ४७  लाख  रुपये

 दिये जा  चके  हें
 खोलने के  लिए  बड़ा  आन्दोलन हो  रहा  है  ।

 श्री  एम०  दो०  कृष्ण प्पा  दें
 aA

 श्री  एस०  ato  रामास्वामी  :  दलिया

 वितरण  केन्द्र  कितने  थे  और  इस  ay  कितने  कह  चुका  हैं  यह  स्थानीय  सरकार  से  सम्बन्धित

 मामला है  |  अपने  वहां  के  लोगों  की बन्द किय  गये  ?

 ४७  लाख

 यकताओं को  पूरा  करना  उसका  काम  है  bk

 थ्री  एम०  यदि  कृष्ण प्पा :

 रुपया  लेते  समय  उन्होंने  दलिया  वितरण

 केन्द्रों  कीं  एक  सूची  दी  अनन्तपुर  में
 श्री  एन०  एम०  लिंगम  :  इन  दलिया

 वितरण  केन्द्रों  को  चलाने  के  मद्रास

 ६६०००  लोगों  के  लिए  १३५९  ७३०००
 सरकार  ने  कितनी  सहायता  मांगी  है  ?

 लोगों  के  लिए  कुड्डाप्पा में  १६४
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री

 चित्तूर  में  १३०,०००  लोगों  के  लिए  २४७

 कुर्नूल  में  ३०००  लोगों के  लिए  २७
 पहले  ही  बतला  चुके  हें  कि  यदि  राज्य  सरकार

 और  कोयम्बटूर  में  ४०,०००  लोगों  के  लिए
 एक  लाख  दलिया  वितरण  केन्द्र  खोलती है

 तो  आघी  लागत  केन्द्र  उठायेगा  |
 ८५  केन्द्र  ।  सेलम  को  दया मिल  नहीं  किया

 गया  है  ।  श्री  एम०  वो०  कृष्ण प्पा  Vo  लाख

 रुपये तक  ॥

 श्रीमती  Yo  काले  :  क्या  इसी  तरह  के
 श्री  ताना दास  :  क्या  सरकार  को

 दलिया  वितरण  केन्द्र  महाराष्ट्र  के
 पता  है  कि  इन  केन्द्रों  में  रुपये  की

 ग्रस्त  क्षेत्रों  में  भी  खोले  गये  हू  ?

 उपाध्यक्ष महोदय  :  शान्ति  शान्ति ।

 थी  एम०  ato  केन्द्रीय
 देश  के  किसी  भाग  में  दलिया  वितरण

 में  गड़बड़  होने  से  हमारा  सम्बन्ध  नही ं।
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 एन०  श्रीकान्तन  नायर  कया  नगरपालिका  समिति -  भी  स्वच्छता  सम्बन्धी

 इन  दलिया  वितरण  केन्द्रों  को  चलाने  का  कोई  प्रबन्ध  देखती  हैं  ।

 प्रमाप  जैसे  कि  एक  व्यक्ति के  लिए  et  faces  उत्तर में  निर्दिष्ट

 चवल  की  कुछ  मात्रा  निश्चित  है
 ?

 नगरपालिका  समिति  कब  बनाई  गई  थी  ?

 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :  दलिया  श्री  आबिद  अली  :  मेरे  पास  इसकी

 बनाने  के  वे  चावल  के  साथ  कुछ  कोई  सूचना नहीं  ।

 तमक  और  प्याज  देते  हें  ।
 श्री  विशाल  क्या  सरकार को

 उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  मंत्री  पता है  कि  यह  नगरपालिका समिति  एक

 को  ऐसे  उत्तर  देने  की  आवश्यकता  नहीं  जिसे
 नामजद  समिति  जिसमें  कम्पनी  के  उच्च

 अधिकारी  सदस्य  हे  ?
 कि  माननीय  सदस्य  स्वयं  सोच  सकते  हें  ।

 यदि  आपके  पास  कोई  निश्चित  प्रमाप  हों
 at  आबिद  अली  :  यह  राज्य

 तो  जवाब दें  वरन  रहने दें  ।  कार  से  सम्बन्धित कमला  है  ।

 खान  स्वास्थ्य रश पबद्‌ च्
 मध्य  प्रदेश  टेलीफ़ोन  एक्सचेंज  )

 *
 ११९७.  श्री  विशाल

 ११९८.  श्री  जांगड़े  :  क्या  संचरण

 कया  श्रम  मंत्री  २१  १९५२  को  पूछे
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  १९२९  के  उत्तर  क्या  यह  तथ्य  है  कि  केन्द्रीय  ae

 को  निर्दिष्ट करने  की  कृपा  करेंगे और  कार  के  विभिन्न  टेलीफ़ोन

 एक्सचेंजों  में  काम  करने  वाले  टेलीफ़ोन
 लायेंगे  कि  कया  हैदराबाद राज्य  ने

 तथा  बेलामपत्ली  में  खान  स्वास्थ्य
 आपरेटरों  के  विरुद्ध  और  हर नाग

 पसंद  स्थापित करने  के  बारे  में  कानून  बनाने
 और

 के  लिए  कोई  क़दम  उठाये  हें  ?

 क़ानून  बनने  तक  इन  कोयला
 स्थानीय  प्राधिकारियों  ने  इस

 खानों  में  उचित  स्वच्छता  सम्बन्धी  प्रबन्ध
 सम्बन्ध  में  क्या  काय  वाही  की  है  ?

 के  लिए  कौन  उत्तरदायी ह  ?  संचरण  उपमंत्री
 राज

 :

 क्या  सरकार  को  पता  हूਂ  कि  यद्यपि
 जी  अमरावती  और

 सिंगरेनी  कोयला-खान मजदूर  संघ  ने  कई
 रायपुर के  सम्बन्ध में  ।

 बार  राज्य  सरकार  का  ध्यान  इसਂ  तरह  का  वरिष्ठ  अधिकारियो ंन  एक्सचेंजों

 क़ानून  बनाने  की  ओर  दिलाया  हैं  परन्तु  एक
 का  अनायास  निरीक्षण  किया  और  कर्मचारियों

 वर्ष  होने पर  भी  अभी  तक  कुछ  नहीं  किया  में  अनुशासन कड़ा  किया  ।  पत्रों

 गया  में  इसके  बाद  कोई  शिकायत  नहीं  निकली ।

 थ्रो  के०  जी०  देशमुख :  यह
 धम  उपमंत्री  आबिद अली  )  :

 शर्तें  किस  प्रकार की  थीं  ?
 से

 ।  उपलब्ध सूचना  के  अनुसार

 हैदराबाद  सरकार  इस  तरह  का  क़ानून  बनाने
 थी

 राज  बहादुर  :  तरह  तरह  की  थीं  ।

 पर
 पूरी  तरह  से  विचार  कर  रही  हे  ।  खानों  कुछ  आपरेटरों की  अनम्रता  के  बारे में  थीं

 में  सम्बन्धी  प्रबन्ध  खान  कम्पनी  कुछ  बातों  का  देर  से  जवाब  देने के  बारे

 द्वारा  किया  जा  रहा  हू
 ।

 कोठगुडियम में
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 पोस्ट  मास्टर  जनरलों  को  कॉन्फ्रेस  श्री  राज  बहादुर  :  इस  बारे में  एक

 *
 ११९९.  श्री  जांगड़े  :  व्या  संचरण  विस्तृत  वक्तव्य  पहले  ही  दिया  चुका  है

 मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  और  गावों  में  डाकघर  खोलने  से  सम्बन्धित

 नीति  के  बारे  में  एक  प्रेस  विज्ञप्ति  जारी  की

 १०  फ़रवरी  १९५३  को  अथवा
 जा  चुकी है  ।

 उस  के लगभग हुई  पोस्ट  मास्टर  जनरलों  की
 श्रीमती  तारकेश्वर *  सिन्हा  :

 कया
 कॉन्फ्रेंस में  कौन  सी  बातों  पर  चर्चा  की  गई

 और
 पिछड़े हुए  क्षेत्रों  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया

 जा  रहा  है  और  कया  उन्हें  कोई  खास  सुविधायें

 उनकी  सिफ़ारिशों को
 कार्यान्वित

 दी  जायेंगी  ?

 करने  के  लिए  क्या  किया  जा  रहा  है  ?

 शी  राज  बहादुर :  में
 माननीय  सदस्या

 का  ध्यान  प्रेस  विज्ञप्ति  की  ओर  दिखाऊंगा । संचरण  उपमंत्री  राज
 :

 एक  जिसमें  वह  विषय  दिये  वैसे  में  यह  बता  दूं  कि  इस  प्रशन  का  उत्तर  क, ह
 =  a

 हैँ  जिन  पर  पोस्ट  मास्टर  तथा

 विभिन्न  प्रशासनिक एककों  के  अध्यक्षों  के
 श्री  ato

 पी०
 नायर  :.  यह  सम्मेलन

 फ़रवरी  १९५३  में  नई  दिल्‍ली  मे  हुए  सम्मेलन  कुछ  कितने  घंटे  हुआ  और  क्या  उसमें  पुरानी

 में  बातचीत  हुई  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  रियासतों  के  कर्मचारियों की  वीं  मान  सेवा

 परिशिष्ट  ८  अनुबन्ध  संख्या
 शर्तों  पर  भी  चर्चा  की  गई  थी  ?

 श्री  राज  में  ठीक  ठीक  घंटे

 सम्मेलन  की  सिफ़ारिशें
 तो  नहीं  बतला  सकता  परन्तु  यह  कह  सकता

 धीन है  ।  एक  जो  गावों  में
 हुं  कि  सम्मेलन  तीन  या  चार  रहा ।

 डाक  सम्बन्धी  सुविधायें  देने  के  बारे  में
 उसमें  कई  विषयों पर  चर्चा  हुई  जिसकी  पुरी

 पहले  ही  मंजूर  कर  ली  गई  है  और  क्रियान्वित

 की  जा  रही  है

 सदन  पटल  पर  रखे  गये  विवरण में  दी

 गई

 श्री  जांगड़े  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  श्री  टी०  Fo  चोरों  :

 कि  केन्द्रीय  सरकार  राजस्थान  और .  आंध्र

 के  द्वितीय*  डिवीजन  के  एसिस्टेंटों पर  जो
 सकील  बनाने  का  विचार  कर  रही  है  और  दो

 या  तीन  डिवीजन  और  बढ़ाने  का  विचार  कर  कार्य  भार  है  उसके  प्रश्न  पर  भी  चर्चा हुई

 रही
 हूं  ?

 थी ?

 श्री  राज  बहादुर :  उसमें  नीति

 श्री  राज  बहादुर  :  यह  प्रदान  अभी  सम्बन्धी मोटी  मोटी  बातों  पर  बहस  की  गई

 है  और  इस  सम्बन्ध  में  कोई  थी  ।  विस्तार  में  जाना  उसके  लिए  संभव

 निणंय  शीघ्र  ही  किया  जाने  वाला  है  ।
 नहीं

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :  क्या  सम्मेलन

 सम्मेलन  में  यह  तय  किया  गया  था  कि

 घर  तब  ही  खोले  जायेंगे  जबकि  राज्य  सरकार  जातियों के  लोगों  को
 संचरण  मंत्रालय  में

 नुक़सान  को  पूरा  करन  के  feu  वापस  न

 लौटाये  जाने  वाले  अंदा-दान  दें  ?  नियुक्त  करने  के  बारे  में

 क्या  क़दम  उठाये
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 att  राज  सम्मेलन  में  डाक
 श्री  राज  बहादुर :

 मने
 सदन  पटल  पर

 व
 तार  विभाग  में  अनुसूचित  तथा  एक  विवरण रख  दिया  है  ।

 अनुसूचित  आदिम  जाति  के  और  अधिक

 लागों  को  लेने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पुस्तकालय  में  ?

 मेने  सदन  पटल था  ॥  सरकार  द्वारा  सिफ़ारिशों को  मान  राज  बहादुर :

 छेने  पर  विभाग  इस  सम्बन्ध  में  कदम  उठायेगा  ।  पर  एक  विवरण  रखा है  जिसमें  उन  विषयों

 हम  इस  चीज़
 की

 ज़रूरत  को  अच्छी  तरह
 की  पुरी  सूची  दी  गई  हूं  जिन  पर  सम्मेलन

 समझते  हें
 में  चर्चा  हुई  थी  ।

 जांगड़े  :  क्या  में  जान  सकता  हूं
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य

 कि  डाक  और  तार  विभाग  ने  प्रति  ag  डाक  मंत्रीं  महोदय  से  एसे  we  पूछा  के  बजाय

 विवरण  को  देखें  । और  तार  कमंचारियों  का  वार्षिक  सम्मेलन

 बुलाने  का  विचार  किया  हे  ?  श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :

 श्री  राज  बहादुर  :  विभाग की  ओर  से
 मे  यह  कहना  चाहती  हुं  कि  सुची  में  उस  प्र  कार

 की  भर्ती  का  जिक्र  नहीं  ह  । कर्मचारियों  का  सम्मेलन  बुलाने  का  विचार

 नहीं  हुआ  एश  कर्मचारियों  की  कान्फ्रेन्स  उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्या

 में  इस  पर  जरूर  विचार किया  जा  सकता  केवल  सुझाव  दे  रही  ह  ।

 न  |

 श्री  राज  बहादुर  :  माननीय  सदस्या

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  सम्मेलन  ने
 के  सूचनाएं  मे  यह  बता  दूं  यह  सुचना  पैरा

 और  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  के  लिये  किन  किन  मंदी  गई  ।  विषय है
 जगहों  की  सिफ़ारिशें  की  हें  ?

 तथा  सम्बन्धित  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  की

 भरती  ।'' श्री
 राज  बहादुर

 :  यह  प्रीत  मुख्य

 से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  फिर  भी  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों के
 नीय  सदस्य  के  सूचनाएं  में  यह  बता  सकता  पास  अच्छी  तरह से  पढ़ने  का  समय  नहीं  होता  ।

 हूं  कि  हज़ारी  हैदराबाद  और

 बंगलौर  की  सिफ़ारिशें  की  गई  है  ।  कर्मचारी  स्वास्थ्य  बीमा  निधि

 कीमतों  तारकेश्वर  सिन्हा :  क्या  *
 १२००.  श्री  जांगड़े  :  श्रम

 सीधे  ही  भरती  करने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  मंत्री  यह  बतलाने  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 किया  गया  था  और  क्या  सेवा  भोजनालयों
 यह  तथ्य है  कि  कर्मचारी  स्वास्थ्य  बीमा

 के  द्वारा  भरती  की  प्रणाली  समाप्त  कर  दी
 निधि  आदि  से  सम्बन्धित  अपनी  जिम्मेदारी

 ?  को  केन्द्रीय  श्रम  मंत्रालय  राज्य  की  सरकारों

 उपाध्यक्ष  यदि  सरकार  को  सौंपने  का  विचार  कर  रहा

 को  आपत्ति  न  हो  किसी  ख़ास  सम्मेलन  के
 यदि  at  तो  इसके  कारण  क्या

 बारे  में  पूछे  गये  मामलों  के  सम्बन्ध  में  यह

 अच्छा  होगा  कि  माननीय  सदस्यों  को  सुचना  श्रम  उपमंत्री  बद  अली  )
 ?

 की  एक  प्रतिलिपि दे  दी  जाये  या  उसे  सदन  जी  नहींं

 पटल  पर  रख  दिया  जाये  ।  प्रदान  नहीं  उठता  ।
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 रेलवे  यात्री  संघ  Mo  डो०  सी०  हार्मा : क्या यह सत्य यह  सत्य

 है  कि  रेलवे  यात्री  संघ  के  कुछ  प्रतिनिधि *
 2Qo¥.  wit  बलवन्त  fag  महता

 :
 रेलवे  सलाहकार  समिति

 में
 नामति  किये

 क्या  रल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  प्रत्येक रेलवे  ज़ोन में  रेलवे
 जाते हें  ?

 थ्री  अंगदान  जी  at  उन्हें
 यात्री संघ  बन  गये  है  ?

 यदि  तो  उन  में  से
 प्रादेशिक  सलाहकार  समितियों  में  नामज़द

 किया  जाता  है  ।

 कितनों  को  अभिज्ञात किया  गया  ह  ?

 at  बलवन्त fag  मेहता  यहं

 प्

 क्या  यह  संघ  सफल  सिद्ध
 हुए  संघ  वास्तव  में  प्रतिनिधि स्वरूप  संस्थायें

 ह
 हैं  या  इन्हें  केवल  नेता  बनने  के  ख्याल  से  बनाया

 यदि  ऐसा है  तो  उन्होंने क्या  सुधार  गया हे  ?

 करने  का  सुझाव दिया  हूँ  जिन्हें  सरकार ने  at  wera :  में  समझता हूं  मुझे

 बाद  में  कार्यान्वित किया  ?
 इस  पर  राय  देने  की  ज़रूरत  नही ं।

 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर
 :  क्या

 (#)  रेलवे  यात्री  संघ  रेलवे  प्रशासन  इन  सलाहकार  समितियों  के  सदस्यों  को  वही

 द्वारा  संगठित  नहीं  किये  जाते  ।  यह  अधिकार  होगा  जो  पिछली  सलाहकार

 संघ  रेलों  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  जनता  द्वारा  तियों  के  सदस्यों  को  प्राप्त  था  ?

 स्वयं  बनाये गय  हे
 श्री  अलगे ददन  :  जी  हों  ।  ये

 कार  समितियां  पुरानी  स्थानीय
 (@)  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  इन

 समितियों की  तरह  ही  हैं  ।
 संघों  को  सरकारी  रूप  से  कोई  मान्यता  नहीं

 ait  गिडवानी :  भारतीय  व्यापार दी  इन  संघों  में  जिनमें  से  कुछ

 रजिस्टर  कुछ  संघों  के  प्रतिनिधि  मंत्रणा  मंडल  आफ़  तथा

 समितियों  के  सदस्य हे
 यात्री  यातायात  सहायता  संघ  सेक्सी

 इनमें से  कुछ  संघों ने  रेलवे  को
 ठीक  रिलीफ़  बम्बई  ने

 यात्रा करने  वाले  लोगों
 रेलवे  सलाहकार  संस्थाओं  में  नाम  निर्देशन  के

 की  ज़रूरतों  का
 बार ेमें  सरकार से  जो  अभ्यावेदन  किया था

 अन्दाज़ा  लगाने  में  सहायता  दी  है  ।
 उसके  बारे  में  क्या  कसला  किया  गया  है  ?

 उनके  द्वारा  दिये  गय  सुझावों  की
 at  अलग दान  मुझे  इस  प्रश्न की

 जांच की  जाती  है  और  जो  मंजूर  करने  योग्य
 पूर्वसूचना  चाहिए

 |

 ह
 a

 wit  एम०  डी०  अभी  यह

 बताया  गया  कि  इन  संघों  को  औपचारिक  रूप

 थी  बलवन्त सिंह  मेहता
 :

 संघ  बनाने
 से  मान्यता  नहीं  दी  जाती  परन्तु  फिर  यह  भी

 के  लिए  सदस्यों  की  न्यूनतम  संख्या  होनी  कहा  yar  कि  इन  संघों  की  ओर  से

 चाहिए  ?
 सदस्यों  को  सलाहकार  समितियों  में  लिया

 कोई  संख्या  गया  हूँ  ।  तो  क्या  यह  औपचारिक मान्यता

 नहीं
 है

 ? निर्घारित नहीं  है
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 श्री  अलगेशन  :  जी  ऐसा  भी  सरकार  बेकार  जानवरों  की

 समझा जा  सकता  है  समस्या  को  आद  विधान  बना  कर  या  अन्य

 श्री  टी०  के०  चौधरी
 :

 इस  बात  को
 तरीक़  से  किस  प्रकार  सुलझाने  का  विचार

 में  रखते  हुए  कि  माननीय  मंत्री  ने  अपने  रखती  तथा

 आयव्ययक  भाषण  में  उपभोक्ता  समितियां  क्या  सरकार  गोसदन  योजना  को
 या  कुछ  ऐसी  ही  समितियां  बनाने  का  जिक्र  धन  देगी  और  उनके  द्वारा  अनुत्पादक  तथा

 किया  में  जान  सकता हूं  कि  क्या  ए  सी  कोई  ऐसे  जानवरों  जो  उनके  मालकों  द्वारा

 समिति बनाई  गई  ह  ?  बेकार  समझे  गये  व्यवस्था  करेगी  |

 श्री  watt:  कुछ  समितियां  बनाई

 जा  चुकी  प्रौढ़  शेष  जल्दी  ही  बना  दी  are  तथा  कृषि  उप मंत्रो  एम०

 जायंगी  ।  वी०  इस  समय  सरकार

 ऐसे  किसी  प्रस्ताव पर  विचार  नहीं  कर  रही
 श्री  नम्बियार  aq  सलाहकार

 जिसके  अंतगर्त  केन्द्रीय  गोसंवधन  परिषद ्
 समितियों  को  बनाते  समय  क्या  यात्री  संघ

 को  पशुपालन  सम्बन्धी  वह  सारा  किये  सौंप
 के  लोगों  से  भी  सलाह  ली  जाती  है  या  इन्हें  दियां  जो  इस  समय  भारतीय
 बिना  सलाह के  बना  दिया  जाता है  ?

 चिकित्सा  अनुसंधान  भारतीय  डेरी

 थ्रो  अलग दान  :  उनसे  नाम  देने  के
 अनुसंधान  संस्था  तथा  भारतीय  कृषि

 लिए  कहा  जातीं  है  और
 उन  नामों  में  से  कुछ  संधान  परिषद्‌  जेसी  संस्थाओं  द्वारा  किया  जा

 प्रतिनिधि  चुने  जाते  है  ।
 रहा  ।  हमारा  विचार  यह  जरुर है

 श्री  एन०  एस०  लिंगम  क्या  इन  कि  परिषद्‌  का  पशु  विकास  विशेषतः

 सलाहकार  समितियों  के  बनने  के  बाद  भी  ये  ग्रोशालाओओं  तथा  गोसदन  स्थापित  करने  से

 यात्री संघ  बने  रहेंगे  ?  सम्बन्धित  कार्यों  के  लिये  पूरा  पूरा  फ़ायदा

 श्री  अलगे दान  :  ये  तो  बने  ही  रहेंगे ।
 उठाया  जाये  ॥

 थी  कक्कड ़:  क्या  ये  संघ  रेलवे  तथा  ।  अनुत्पादक ,  तथा

 कारियों  को  बिना  टिकट  चलने  वालों  और
 बेकार  जानवरों  को  अलग  रखने  के  उद्देश्य  से

 जेबकतरों  का  पता  लगाने  में  सहायता  विभिन्न  राज्यों  में  १६०  गोसदन  खोलने  की

 देते  हैं  !
 एक  योजना  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल

 श्री  अलग शन  मे  समझती  नहीं  ।  की  गई  है  ।  भाग  तथा  भाग  राज्यों के

 केन्द्रीय
 गो संव धन  परिषद्‌

 सम्बन्ध  में  खर्चा  आधा  आधा  बांटा  जायेगा

 और  भाग  राज्यों  के  बारे  में  सारा  खर्चा *
 PRoR  सरदार ए०  एस०  सहगल

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  बतलाने  की  कृपा  करेंग
 केन्द्र  उठायेगा  |

 किः  केन्द्रीय  गो संव धन  परिषद्‌

 की  रचना  किस  प्रकार  की  हू  और  अब  तक
 क्या  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  हैं  जिसके

 अन्तर्गत  पशुपालन  का  सारा  काम  केन्द्रीय  उसने  क्या  कार्य  किया  है
 ?

 marta  परिषद्‌  उसी  प्रकार  करने  ot  at  एम०  ato  कृष्ण प्पा  इसमें

 जिस  प्रकार  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के  निधि  हें  और

 कृषि  सम्बन्धी  सारा  काय  करती हँ  ;  कुछ  प्रतिनिधि  के  क  के  क  क
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  समझता  हूं  सेठ  गोविन्द  दास :  जो
 दूसरी  बात

 कि  इस  सदन  द्वारा  पारित  की  गई  कोई  संविधि  मंत्री  जी  ने  कही  कि  इसका  ५०  प्रतिशत

 होगी ।  खर्चे  प्रदेश की  सरकारें  देंगी  और  ५०  प्रतिशत

 केन्द्रीय  सरकार  तो  इनमें  से  किसनी
 शो  एम०  वो०  कृष्ण प्पा  मुझे  ya

 सुचना  चाहिए  |
 प्रदेश  सरकारों  ने  इस  खर्च  को  देना  स्वीकार

 किया हे  ?
 सेठ  गोविन्द दास  :  क्या  यह  सत्य हैं

 श्री  एम०
 वी०  कृष्णप्पा  हमारे  पास कि  इन  १५०  गोसदनों  में  से  ,  जिन्हें  पंचवर्षीय

 योजना के  अंतगर्त  इस  वर्ष  स्थापित  किया  इसकी  डिटेल्स  नहीं है  ।

 जाना  २०  ग़ैरसरकारी  तथा  ३०....
 श्री  एम०  एल ०  द्विवेदी

 कितने  राज्यों  ने  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए अनेक  माननीय  सदस्य  :  हिन्दी में  ।

 सेठ  गोविन्द  दास  माननीय
 प्रार्थना  की  है  और  क्या  किसी  राज्य  को  कोई

 सहायता  मंजूर
 की

 गई  है  कौर  दे
 दी

 गई  है
 ?

 मंत्री  हिन्दी  जानते  हू  ?  qa  मा  ल्म  द्  हीं

 था |  श्री  एम०  वो०  यह  सब

 संचरण  उपमंत्री  राज  :  जानकारी  मेरे  पास  एक  बड़ी  सूची  में  दी  हुई

 वह  नहीं  जानते  ।

 हिन्दी  में
 को  तयार हुं  ।

 अनेक  माननीय
 सदस्य  :

 बोलिये  ।  पंडित  ठाकुर
 दास  भार्गव :

 सरकारी  गो-सदनों  को  सरकार  लागत  FT
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  |

 माननीय  सदस्य  अंग्रेजी  में  बोल  सकते  है  ।  ७५  प्रतिशत देगी  ?

 सेठ  गोविन्द  दास :  मेरे  बराबर  में  श्री  एम०  वी ०  कृष्ण प्पा

 बैठे  माननीय  मंत्री  ने  मुझे  यह  बताया  कि  वह  सूचना  चाहिए
 ।

 हिन्दी  नहों  जानते  ।  इसलिए  मेंने  अंग्रेजी  में
 श्री  रवय्या  :  आंध  में  इन  गो संवर्धन

 शरू
 far  |

 संस्थाओं  को  सहायता  देने  «या  प्रोत्साहित

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  अभी  सीख  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  क़दम  उठाये

 a

 श्री  एम०  वी ०  कृष्ण प्पा  :  मे  हिन्दी  श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  2 go
 समझता  हूं  ।

 गो  सदन  देशभर  के  लिए  हें  और  यदि

 सेठ  गोविन्द  दास  मं  माननीय  में  जरूरत  होगी  तो  उसे  भी  यह  मंजूर  की  गई

 जी  से  यह  पुछना  चाहता  हुं  कि  क्या  यह  बात  कुछ  राशि  के  अनुपात  में  मिल  जायेगी ।

 सही हूं  कि  इन  १५०  गो सदनों  से  ३०

 सरकारी  और  २०  गैरसरकारी  सदन  इस
 श्री वो  पी०  क्या  माननीय

 उपमंत्री  जी  को  मालम  है  कि  गोसदन  स्कीम वर्ष  स्थापित  करने  की  योजना  Maat

 काउंसिल ने  स्वीकार  की  है  ।  में  किस  क़दर  कामयाबी  मिली  ह  ?

 शी  एम०  ato  कृष्ण प्पा
 :

 हमारे  पास
 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :

 डिटेल्स  नहीं  हं  ।  इसके  लिए  नोटिस  दीजिए  ।  सक्सेस  मिली  है  ।
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 दिखता  नहीं  |
 बाबू  राम  नारायण

 गो-सदनों

 में  कौन  कौन  से  काय  होते  है  ,  गोरक्षा  के  रजिस्ट्रेशन  सर्टिफिकेट  तथा  निवास  परमिट

 गोवध  निवारण  के  ?  वापिस करने  होते  है  विदेशी  पय  तर्कों
 को

 .

 एक
 “

 पर्यटक  परिचय  कार्डਂ  भी  जारी
 उपाध्यक्ष  ager:

 माननीय  मंत्री

 सदन  पटल  पर  एक  विवरण  रखेंगे
 ।  जाता  हूँ  ।  इसको  दिखाने पर  बहिःशुल्क

 सम्बन्धी  जांच  भी  जल्दी  हो  जाती  और

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  ये  मुख्यतः
 डाक  बंगलों आदि  में  स्थान भी  सुरक्षित  हो

 बेकार  और  बूढ़े  जानवरों
 की

 व्यवस्था  करने  जाता है

 में  लाने  के  लिए  हें  ।
 जी  att  सरकार  सुधार  करने

 के  विषय पर  विचार कर  रही  है  ।

 विदेशी  पर्यटकों  को  सुविधायें  प्री ०  डी०  ato  शर्मा  :  इन  Teal:

 से  मांगे  जाने  वाले  रजिस्ट्री के  फार्मों की  संख्या *
 9203.  प्रो०  डी०  सी ०  शर्मा :

 यातायात  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 में  कितनी  कमी  की  गई  है  ?

 श्री  at  पास  तो  am
 क्या यह  सत्य  है

 कि
 विदेशी  पैर  तर्कों  ने  रजिस्ट्री

 तथा  बहि:शुल्क  सम्बन्धी  औपचारिकताओं  वाले  पर्यटकों  की  संख्या  ही  है--फ़ा्मों  की

 के  बारे  में  तथा  ठीक  ठीक  दरों  पर  स्थान  न  संख्या में  कमी  के  बारे  A  सूचना  नहीं  है  ।

 मिलने  की  कठिनाइयों के  बारे  में  शिकायतें  प्रो०  डी०  सी०  शर्मा  :  डाक  बंगले

 are  ?
 और  रेस्ट  हाउसों  की  उचित  व्यवस्था के  लिए

 क्या  यह  सत्य
 है  fe  पर्यटकों  क्या  अतिरिकत  सुविधायें दी  गई  हे  ?

 के  लिए  डाक  बंगलों और  रेस्ट  हाउसों  की  श्री  अलगे दान :  हम  राज्य  सरकारों

 उचित  नहीं  है  ?
 से  सलाह  कर  रहे  हैं  ।  इन  बंगलों  को  ठीक

 क्या  सरकार  इसमें  सुधार  करने
 हालत में  रखने  के  लिए  वे  भरसक  प्रयत्न  कर

 का  विचार  रखती  है
 ?

 रहे
 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री  श्री  एन०  Udo  लिंगम  :  भारत  में

 )  :  तथा  जी  हां  ।  पर्यटक  यातायात  बढ़ाने  के  बारे  में  क्या

 इस  बारे  में  शिकायत  आई  हें  कि  भारत  में
 कार  ने  विदेशी  विशेषज्ञों  से  सलाह  की  है  ?

 पर्यटकों  की  बहि:शुल्क  के  मामले  में  बड़ी  सख्ती  श्री  अलग  वान  :  जी  नही ं।
 से  जांच

 की
 जाती  ह  और  उनके  ठहरने  के  लिए

 भी  व्यवस्था उचित  नहीं  है  ।  रजिस्ट्री  का  श्री  एम०  Uso  द्विवेदी  :  क्या  सरकार

 जहां  तक  प्रशन  प्रक्रिया  को  अब  सरल  बना  ने  उन  राज्यों  में  जहां  पर्यटक  यातायात  के

 दिया  गया  हैं  ।  जिन  विदेशियों  के  पास
 लिये  अभी  तक  कोई  सुविधायें  नहीं  इन

 पर्यटक  दृष्टांत  होता  उन्हें आते  ही  पुलिस  सुविधाओं  को  देने  का  कोई  प्रबन्ध  किया

 में  रजिस्टर कर  लिया  जाता  हैं  और  साथ

 श्री  अलगे शान  :.  हमने  विभिन्न  राज्यों ही  एक  )  परमिट

 भी  जारी  कर  दिया  जाता  है  ।  इसके  बाद  में  स्थित बड़े  बड़े  पयंटक केन्द्रों को at  ले  जाने

 पर्यटकों  के  लिए  पुलिस  वालों  को  अपने  इधर  वाली  सड़कों  के  बनाने  में  सहायता  दी

 उधर  घूमने  के  बारे  में  सुचना  देने  की
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 सेठ  गोविन्द दास  :  माननीय  में  पेंट डा०  सुरेश  चन्द

 मंत्री के  पास  इन  यात्रियों में  से  कुछ की  यह  में  कितनी  हे  ?

 शिकायतें
 आई  हें  कि  उनको  पुलिस  के  सामने  श्री  अलग  दान  मुझे

 एक  से  अधिक  जगह  जाकर  अपना  पासपोर्ट  चाहिए  |

 और  दूसरी  चीजें  दिखानी  पड़ती  हे  ?
 प्रो०  डी०  सो०  शर्मा  क्या

 थ्री  अलग दान  जब  उनके  पास
 रेस्ट  हाउसों  और  होटलों की  दरों

 पयंटक  परिचय  are  होगा  तो  उन्हें  हर  जिले  को  प्रमापीकृत कर  दिया  गया  है  ?

 जहां  वे  पुलिस  वालों  को  इन  थी  अलग दान :  जी  at  ।  we

 fact के  दिखाने  की  जरूरत  नहीं  ।  एक  होटल  गाइडोंਂ  में  प्रकाशित  कर  दिया  गया

 बार  परमिट  मिल  जाने  उन्हें  gl

 केवल  लौटते समय  ही  वापस  करना

 होता है

 श्रीमती  तारकेश्वरो  सिन्हा  में  ने

 माननीय मंत्री  से  पूछा  था  कि  भारत

 श्रीमती  तारकेश्वर सिन्हा  :  क्या  सरकार  ने  पेंट  मंडल  से  गैर रस्मी  तौर  पर

 उस  पयंटक  मंडल  जो  हाल  ही  में  अमरीका
 बातचीत  की  तो  उन्होंने  उत्तर  दिया  था

 से  भारत  आया  भारत  सरकार से

 तौर  पर  बातचीत  की  थी  जिसमें  उस  ने
 कि  यह  राज्य  सरकारों  से  सम्बन्धित  मामला

 में  जानना  चाहती हूं  कि
 भारत  स्थित  आतंक  स्थानों  पर  सामग्री

 नीय  मंत्री  कह  सकते  हैं  कि  पर्यटक  मंडल  से
 के  अभाव  के  बारे  में  खेद  प्रगट  किया  था  और

 क्या  सरकार इन  स्थानों  के  सम्बन्ध में  उसे
 यह  ग़ैर रस्मी  बातचीत  नहीं  हुई  थी  और

 उसने  इन  सब  बातों  सुझाव  नहीं  दिया
 कोई  प्रकाशन  आदि  देने  का  विचार

 करती है  ?
 श्री  अलगेशन  :.  मुझे  गेंद  हैं  कि

 थी अलग शन  जेसा  में  कह  चुका
 नीय  सदस्या  के  एक  साथ  इतने  प्रश्न  TS

 इस  मामले  में  देखभाल  करना  राज्य  डालने के  कारण  में  उनके  प्रश्न  के  पहले  भाग

 कारों  का  काम  है  और  वह  सब  कुछ  कर  भी
 का  उत्तर न  दे  सका  यह  सत्य  है  कि  इन

 |  अमरीकी  यात्रा  एजेन्टों  जिन्होंने  हमारे

 सेठ  गोविन्द  दास  :  क्या  माननीय
 देश  में  लगभग  पन्द्रह  दिन  तक  भ्रमण

 मंत्री जी  को  यह  बात  मालूम  है  कि  दुनिया के  हमारे  मंत्रालय  के  सामने  अपने  विचार  रखे

 ज्यादातर  देशों  में  जो  यात्री  जाते  उनको

 इस  प्रकार की  सामग्री केवल  एक  स्थान  पर  थी  एम०  एल०  fetal  इस  मंडल
 बतलाना  पड़ती  है  और  हर  जगह  नहीं  बतलानी

 ने  क्या  सुझाव  दिये  है  ?

 पड़ती है  ।
 उपाध्यक्ष  अगला

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  उन्हें  केवल
 मननीय

 सदस्य  इसके  लिए  अलग  प्रश्न  पूछे ं।
 एक  जगह  बतलानी होती  है  या  सब  जगह  जहां

 उड़ीसा में  चावल  पर  लेवी
 वेजाते

 श्री  अलग शन  :  अन्य  देशों के  प्रबन्ध
 *

 १२०४.  पंडित  लिंगराज  मिश्र  :

 के
 बारे  में  मुझे  ठीक  ठीक  पता  नहीं  ।  यहां  are

 तथा  कृषि  मंत्री  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार को  उड़ीसा



 मौखिक  उतर  ७  अप्रैल  १९५३  मौखिक  उत्तर  REV रद्दे

 है  और  अधिभार  को  किस  तरह  काम  में
 लाया

 सरकार  से  यह  प्रार्थना  प्राप्त  हुई  है  कि  उसे

 केन्द्र  को  या  अन्य  राज्यों  को  भेजे  जाने  वाले  जाता है  ?

 चावल  पर  १  रुपया  प्रति  मन  के  हिसाब  से
 श्री  एम०  वो  >  कृष्ण प्पा  उड़ीसा  में

 अधिभार  वसूल  करनें  की  अनुमति  दी  जाये
 समाहार  मूल्य  १३  रुपये  ८  आने  से  शुरू  होता

 ताकि इस  तरह  प्राप्त  राशि  से  उस  राज्य
 बहुत  बड़िया  चावल  के  लिए  १८  रु०

 के  चावल  उगाने वाले  क्षेत्रों का  विकास  किया
 ३  बड़िया के  लिए  १५  रु०  ४  Alo  और

 जिसके  ?
 मामूली के  लिए  १४  रु०  ६  आ०  ¥  पा०  हैं  ।

 अधिभार  काश्तकारों  के  सीधा  नहों
 क्या  यह  सत्य  है  कि  इस  तरह

 का  अधिभार  लगाने  पर  भी  उड़ीसा  के  चावल  पहुचता  ;  इसका  प्रयोग  चावल  उगाते  वाले

 क्षेत्रों  तक  अच्छी  सड़कें  बनाने  और  वहां  की
 का  मूल्य  अन्य  राज्यों  से  या  बाहर से  आयें

 हुए  चावल  के  मूल्य  से  कहीं  कम  रहेगा
 ?  हालत  ठीक  करने  में  किया  जाता  हैं  |

 क्या  इसका श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  की  इस
 यह  मतलब  समझा  जाये  कि  काश्तकार  को

 प्रार्थना  पर  कोई  फ़ैसला  किया  गया  हैं  ?
 दिया  जाने  वाला  समाहार  मूल्य  १४  रुपये

 खाद्य  तथा  कृष  उपमंत्री  एम०

 वी०  :
 जी  हां

 कोई  उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  हां  ।

 अन्य  राज्यों लिखित  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  परन्तु  श्रीमती  रण  चकवर्ती  :

 यह  प्रार्थना  बातचीत  के  दौरान  में  की  गई  के  मुक़ाबले  में  यह  बहुत  अधिक  है  ।  यह

 सस्ता  किस  प्रकार  है  ?

 जी  आधिक्य  वाले  कुछ  अन्य  उपाध्यक्ष  महोदय  यट  बहस

 राज्यों  या  बाहर  के  मुक़ाबले  में  ।  की  जा  रही  है  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 श्रीमती  रेणू  चाहती  :  में  जानना

 चाहती  हुं  कि  इसे  सस्ता  कंपते  कहा  जा  रहा कि  १९५३  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  निर्यात  किये

 जाने  वाले  चावल  के  प्रथम  तीन  लाख  टन  पर  हे--उड़ीसा  के  काश्तकारों  को  जो  अधिक

 आठ  आने  प्रति  मन  और  उसके  बाद १  रुपया  समाहार  मूल्य  दिया  जाता  हैं  उसे  सस्ता

 किस  प्रकार  कहा  जा
 सकता  है  ?

 प्रति  मन  बोनस  अधिभार  लेने
 की

 अनुमति

 दे  दी  यह  विचार  किया  गया  कि  सारे
 श्री  एम०  वो०  कृष्ण प्पा  आधिक्य

 निर्यात पर  बोनस  की  दर  १  रुपया  प्रति  मन  वाले  सारे  राज्यों  में  चावल  का  स्थानीय  मूल्य

 कर  देने  का  कोई  कारण  प्रतीत  नहीं  होता  ।  कम  होगा  ।  कमी  वाले  राज्यों  में  पहुंचकर

 पंडित  लिंगराज  मिश्र  :  क्या  लगायें
 पुराने  मूल्य  की  अपेक्षा  यह  महंगा  होगा  ।

 सामान्य  समय  में  उड़ी  में  चावल  का

 जाने  वाले  अधिभार  की  दर  चावल  की  सब
 मूल्य  हमेशा  कम  होगा  ।  अतः  समाहार

 क़िस्मों के  लिए  एक  सी  है  ?
 मूल्य  निश्चित  करते  समय  वर्तमान

 मूल्य

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :
 को  ध्यान  में  रखा  जाता  हैं

 और  तब
 ही  मूल्य

 चावल  की  सब  किस्मों  के  लिए  दर  एक  सी  निश्चित किया  जाता  है

 @--<  आना  प्रति  मन  ।
 बंगाल  में श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :

 चावल  का  समाहार  मूल्य  क्या  है
 ?  क्या श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  काश्तकारों

 को
 दिया

 जाने  वाला  समाहार  मूल्य
 कितना  यह  १०  और  ११  रुपये के  बीच  में  नहों है  ?

 525PSD
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 शमी  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :.  नहीं
 |  क्या  यह  सत्य  है  सरकार  यह

 धात  का  sitar
 वह  मूल्य एक  मन  नग  DI  हूँ  और  यह  चावल  द  कदर  ह 2  कि  इन  संघों  में  बाहर  वालों  को

 पदाधिकारियों  के  रूप  में  न  रखा  जाये  कौर
 व  2 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुसा  ae  गये  हुए

 मस्त  कर्मचारी  संघ  बाहर  वालों  के  बिना

 चावल  FT  |  ही  उन्नति  करें  ?

 श्री  टी०  एन०  क्या  समाहार  श्रम  उप मंत्रो  आबिद  :

 मूल्य  उड़ीसा  सरकार  के  सुझाव  के  अनुसार  जी  नहीं ।

 निश्चित  किया  गया  हूं  और  क्या  अन्तिम  रूप
 सरकार  का  विचार  है  कि  धीरे

 से  तय  किय  गये  मूल्य  पर  सरकार  राज़ी  हो  धीरे  बाहर  वालों  को  संघ  के  पदाधिकारियों

 गई  थी  या  उसमें  कुछ  परिवर्तन  किया  गया
 के  रूप  में  रखना  बन्द  किया  जाय  |

 सरकारी श्री संती  रेण  चक्रवर्ती  :

 श्री  एवं  वी०  कृष्ण प्पा  समाहार  कर्मचारियों  के  संघों  को  मान्यता  fea  जान

 मूल्य  उस  समय  निश्चित  किया  गया  था  जब  के  लिए  क्या  यह  जरूरी  हे  कि  उनके  विधान

 नियंत्रण  लागू  किय  गय  थे  और  शायद  उस  में  से  सदस्यों  से  सम्बन्धित  खंड

 समय  सरकार  न  स्थानीय  सरकार  की  राय
 हटा  दिया  जाये  ?

 लेकर  ही  मूल्य  निश्चित  किया  था  ।
 श्री  आबिद  रक्षा  विभाग  के

 श्री  टी०  एन०  सिंह : मं उड़ीसा के में  उड़ीसा  के  सरकारी  कर्मचारियों  तथा  अन्य  औद्योगिक

 वर्तमान  समाहार  मूल्य  की  बात  कर  रहा  कम्पनियो ंके  लिए  अपन  संघों  में  बाहर

 ह  ||
 क्या  सरकार  उस  मूल्य  के  बारे  में

 वालों  को  पद  देन  की  मनाही  नहीं हू  ।

 सहमत
 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  यह

 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  गत  चार
 सत्य  ह  कि  नागरिक  उड्डयन  विभाग  के

 या  पांच  वर्षों  से  समाहार  मुल्य  में  कोई
 चार  कर्मचारियों  जो  मद्रास  की  यूनियन

 वतन  नहों  हुआ  हू  ।  समाहार  मूल्य  नियंत्रण
 के  सदस्य  विभागीय  नोटिस  दे  दिया  गया

 लागू
 होन  के  समय  निश्चित  किया  गया  था  ।

 था  क्योंकि  उन्होंने  डाइरेक्टर-जनरल  जो

 श्री  अच्चुथन :  क्या  राज्य  के  आकार  कार्मिक  संघ  सम्बन्धी  कार्यवाहियों  के  सिलसिले

 मं  और  समाहार  मूल्य  मं  कोई  सम्बन्ध  होता
 a

 में  इन  लोगों  से  मिलने  का  समय  देकर  भी

 ह  नहीं  मिला  अनम्र  व्यवहार  के  प्रति  विरोध

 प्रगट  क्रिया  था  ? उपाध्यक्ष  महोदय :  किसी

 नीय  सदस्य  के  आकार  में  और  उसके  द्वारा  पूछे  श्री  आबिद  मुझे  हर  मामले के
 जाने  वाले  प्रश्नों  में  कोई  सम्बन्ध  होता है

 ?
 बारे  में  जानकारी नहीं  है  ।

 कामिक  संघ  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  सदस्य

 * 220%.
 इस  चीज़  को  ओर  उनका  ध्यान  दिला

 श्रीमती  रेंग  चक्रवर्ती  :

 श्रम  मंत्री  बतलाना  की  कृपा  करेंगे
 सकते

 क्या  विभिन्न  संघों  में  पद  धारण  करन  वाले  श्री  नम्बियार :  क्या  श्रम  मंत्री  को

 कमंचारी  संघ  सम्बन्धी  किये  वाहियां  प्रशासन  गृह  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किये  गये  एंक  सर्कुलर

 के  अधीन  रह  कर  करते  हे  ?
 के  बारे  में  पता  हूं

 जिसमें
 कहा  गया है

 कि
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 सरकारी  कर्मचारियों  के  सेबों  में  बाहर  वालों  प्रतिशत  बाहर  वाले  हों  या  एक  भी  न

 को  पदाधिकारियों  के  रूप  में  न  रखा  जाय  ?  यह  संघ  के  सदस्यों  पर  निभंर हे  |

 ex}  आबिद  अली  :  वह  असैनिक  श्री  नम्बियार :  इस  को  ध्यान

 कर्मचारियों के  बारे  मे  है  ।
 में  रखते  हुए  कि  गृह  मंत्रालय  ने  एक  सल्लम

 श्री  नम्बियार  :  क्या  गुह  मंत्रालय  निकाला  है  कि  सरकारी  कम  चोरियों  के  संघों

 के  पदों  पर  बाहर  वाले  न  रखे  में  जान द्वारा  जारी  किया  गया  यह  आदेश  १९२६

 के  ट्रेड  यूनियन  अधिनियम  के  विरुद्ध  नहीं है  ?  सकता हूं  कि  क्या  श्रम  मंत्रालय  इस  प्रदान

 पर  विचार  कर  रहा  ह  और  कामिक  संघ
 श्री  आबिद  अली  :  पहले  अधिकतर

 अधिनियम  के  सिद्धान्तों  का  ठीक  तरह  lA
 कार्मिक  संघों  में  पद  धारण  करन  वाले

 अनुसरण करने  के  लिए  कायंवाही कर  रहा
 व्यक्ति  ग़र-कर्मचारी  हुआ  करते  थे  |

 चतंमान  ट्रेड  यूनियन  अधिनियम  के  अनुसार

 संघ  के  ५०  प्रतिष्ठित  पदों  को  कर्मचारियों  के
 श्री  आबिद अली  :  गह  मंत्रालय  द्वारा

 लिए  सुरक्षित  किया  गया  है  ।  अधिनियम  में
 जो  कु  छ  किया  गया  ह  हम  उसे  ठीक  ही  समझते

 कर्मचारियों को  यही  सुरक्षा  दी  गई  हे  ।

 श्री  रवय्या  यदि  इन  कार्मिक  संघों  डा०  लंका  ध्  गृह  मंत्रालय

 q  पदाधिकारी  कर्मचारियों  के  अतिरिक्त  के  सर्कुलर  में  निर्दिष्ट  ‘ad  कर्मचारी

 कोई  अन्य  व्यक्ति  नहीं  तो  क्या  सरकार  का  क्या
 अथ

 हूँ
 ?  इसकी  परिभाषा  में  कौन

 कामिक  संघों  के  उन  कम  चोरियों  जिन्होंने  कौन  से  सरकारी  ा कमंचारी  आते  हे  ?

 उसके  पद  धारण  कर  रखे  स्थानान्तरण
 श्री  आबिद  अली  इसका  औद्योगिक

 न  किए जान  की  तथा  छुट्टी  आदि  की
 कम्पनियों  से  सम्बन्ध  नहीं  ।  यह  केवल

 धाये  देगी
 जिससे  वे  संघ  का  काम  अच्छी  तरह

 कर  an  ?
 असैनिक  कर्मचारियों  तक  ही  सीमित  है  ।

 डा०  लंका  सुन्दरम  क्या  wa  faa
 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  कार्यवाही

 के  लिए  सुझाव हूँ
 ।

 कर्मचारी  की  इस  परिभाषा  में  सचिवालय  में

 काम  करन  वाले  कमंचारीगण  तथा
 श्री  रवय्या  :  क्या  सरकार  विश्वास

 विभाग  के  इसी  श्रेणी  के  कर्मचारी  आते  है  ?
 दिलायेंगी  ...

 श्री  आधार  अली  :
 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्नों के  समय

 सरकार  कोई  विश्वास  नहीं  दिला  सकती  |  डा०  जय तूर्य  क्या  यह  सत्य  है  कि

 श्रीसती  रेग  चक्रवर्ती  माननीय  गृह  मंत्रालय  का सर्कुलर  आने  वाले  ट्रेड  यू

 मंत्री  के  उत्तर  से  क्या  यह  समझा  जाये  यन  विधेयक  आधारित है  जिसमें  कहा

 गया है  कि  कोई  बाहर  वाला  व्यक्ति न कि  संघ  के  ५०  प्रतिशत  पदाधिकारी  बाहर

 वाले  हो  सकते हू  ?
 श्री  आबिद अली  :  जी  हां  ।  gs

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी
 यूनियन  विधेयक  के  जिसका  प्रारूप

 ~
 तैयार  किया जा  रहा  उन  संघों  में  बाहर श्री  आबिद  मने  कहा  था  कि

 ५०  प्रतिदिन  कमंचारी  होन  चाहियें  ।  यह  ai  ल् चक  व्यक्ति  कोई  न  होगा  जिनका  सम्बन्ध

 अधिनियम  में  दिया  गया  बाक़ी  ५०  केवल  aa fra  करमचारियों  से
 ह

 ।
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 श्री  पी०  टी०  चाको  सरकार  १९४० से  लेकर  ्  FER  तक  गन्ने का

 को पता हँ  कि  यदि  बाहर  वालों  के  लिए  कामिक  एक  ही  मूल्य  दिया  जायगा  ;

 संघ  के  पदाधिकारी  बनने  की  मनाही  होगी
 कया  यह  सत्य  है  कि  उक्त  अवधि

 तो इ  ससे  काफ़ी  ब  कारी  बढ़  जायेगी  क्योंकि

 बहुत  से  लोगों  की  आजीविका  कामिक  संघों
 में  उत्पादकों  को  दोनों  स्थानों  पर

 एक

 ही  मूल्य  दिया  गया
 पर  निभर है  ?

 सरकार  ने  मिल  के  द्वारों  पर  कौर
 श्री  आबिद  बहुत  से  गड़बड़  बाहरी  स्टेशनों  पर  इस  वर्ष  भिन्न  भिन्न  मूल्य

 करने  वालों  को  दूर  रखा  जा  सकता  हूँ  ।  देने का  निश्चय  क्यों  किया  कौर

 कई  माननीय  ager  :  हम  उत्तर

 क्या  यह  ar  है  कि  बिहार
 नहों सुन  सके  ।

 सरकार  तीन  ata  प्रति  मन  चीनी  उपकर

 उपाध्यक्ष  वह  उत्तर  दे  चुके  के  रूप में  लेती  है  कौर  एक  भराना  प्रति  मन

 2  माननीय  सदस्य  सुनना  नहीं  चाहते  थे  ।  सोसायटी को  कमीशन  के  रूप  में  दिया  जाता  है

 श्री  एच०  एन०  मार्जिन  क्या
 गन्ना  उत्पादकों  को  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  लगाये  गये  उत्पादन  शुल्क  के  भ्र ति रिक्त
 कार  गृह  मंत्रालय  को

 यह
 आदेश  देन  की

 अनुमति  देकर  कार्मिक  संघ  से  सम्बन्धित
 सरकार को  चार  खाने  प्रति मन  कर  देना

 पड़ता है  ? देश  के  क़ानून  से  बचना  चाहती हे  कि  सरकारी

 कमंचारी  कॉमिक  संघों  में  बाहर  वालों  को  न

 रखें  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  ~ (2T¢  एस०

 वा०  :  जी  नहीं  ?

 श्री  आबिद  अली  संविधान  का

 जी  हां  |
 सम्मान  पूरी  तरह  किया  जा  रहा  हैं  और

 किया  जाता  रहेगा  ।  बाहरी  स्टेशनों  से  गन्ना  लाने  में

 फैक्टरियों को  जो  भाड़ा  देना  पड़ता  है  उस  को
 उपाध्यक्ष  मने  इस  प्रश्न  पर

 बहस  करने  के  लिए  काफ़ी  समय  दे  दिया है  ।
 पूरा  करने  के  लिए  बाहरी  स्टेशनों  पर  खरीदे

 जाने  वाले  गन्ने  का  न्यूनतम  मूल्य  फाटक  पर
 किसी  भी  महत्वपूर्ण  विषय  पर  बहस  करने

 के  लिए  सप्ताह  म  तीन  दिन  दिये  जाने  की
 खरीदे

 गये  गन्ने  के  लिये  निश्चित  मूल्य से  दो

 अराना  प्रति मन  कम  निश्चित  किया  गया  है  ।
 में  व्यवस्था  कर  चुका  हं  ।  प्रश्नों  का  घंटा

 इस  कामना  नहीं  लाया  जाना  चाहिए  |
 पिछले  मौसम  यह  खर्चा  चीनी  के  नियंत्रित

 मूल्य में  ही  शामिल  कर  लिया  जाता  था  ।

 उत्तरी  बिहार  में  गन्ने  का
 मूल्य

 बिहार  सरकार  ने  चीनी  के

 ~

 FeRow.  श्री  विभूति  क्या  खाद्य  कारखानों  को  दिये  जाने  वाले  TH  पर  -/  ३/  ३
 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 प्रति  मन  की  दर  से  कर  लगा  रखा  है  ।  जो  गन्ना
 किः

 सहकारी  संभागों  के  द्वारा  खरीदा  जाता  है

 क्या  यह  सत्य  है  कि  सरकार  उस  पर
 ९

 पाई  प्रति  मन  के  हिसाब  से  सहकारी

 ने  यह  घोषणा  की  थी
 कि

 उत्तरी  बिहार  में
 संभागों को  कमीशन  देना  होता यह

 गन्ना  उत्पादकों  जो  मिल  के  द्वार  पर  कर  कौर  कमीशन चीनी  के  कारखानों  द्वारा

 दिये  जाते  गन्ना  उगाने  वालों  द्वारा  नहीं  । तथा
 बाहरी  स्टेशनों  पर  गन्ना  उन्हें
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 श्री  एवं  वो  ०  जनता  के शो  विभूति  मिश्र  :  अभी  यह  बतलाया

 गया  कि  बारह  तेरह  साल  तक  गवर्नमेंट  ने  वास्तविक  प्रतिनिधि  यानी  संसद-सदस्य  तथा

 meq  व्यक्ति  थे  |
 शुगर कन  की  दो  क़ीमत  नहीं  इस  साल

 क्याध्बात  हो  गई  कि  गवर्नमेंट  ने  दो  क़ीमत  उपाध्यक्ष  संसद-सदस्य  जनता

 रख  दी ं?  के  वास्तविक  प्रतिनिधि  हैं  ।

 थ्रो  एम०  वी ०  कृष्ण प्पा :  PERV XR  तक  श्री  सारंग यर  दास  यह  सत्य  नहीं

 हम  क़ीमत  निश्चित  नहीं  कर  सकते  राज्य
 है  कि  गन्ने  पर  जो  उप  कर  लगाया  जाता  है

 सरकारें  निश्चित  करती  थीं  ।  PEXL—UR
 वह  सामान्य  राजस्व  में  मिला  दिया  जाता  है

 और  ५२-५३  से  हम  निश्चित  करते  ह  ।  हम  शर  गन्ना  उगाने  वाले  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिये

 उन्हें  3  आने  प्रतिमन  की  छूट  देते  थे  जो  चीनी
 एक  अलग  निधि  के  रूप  में  नहीं  रखा  जाता  ?

 के  नियंत्रित  मूल्य  में  शामिल  की  जाती  थी  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  उत्पन्न

 इस  वर्ष  हम  चीनी  का  मूल्य  निश्चित  नहीं  कर

 इसलिये  हम  कोई  कर  शामिल  नहीं
 होता  है  ?

 श्री  एम०  ato  यह  प्रदान कर  सकते  |

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 श्री  विभूति  मिश्र

 :
 जब  सरकार  शुगर

 केन  की  प्राइस  फ़िक्स  करती  है  तो  क्या  उस  में  श्री  विभूति  नाथे  बिहार  aaa  का

 क्या  कोई  रिप्रेजेंटेटिव  क़ीमत  ठीक  करने  के सरकार  किसानों  के  प्रतिनिधियों  को  कोई

 प्रतिनिधित्व  देती  है  ?  समय  मौजूद  था
 ?

 श्री  एम०  वी ०  कृष्ण प्पा  समिति  के  जो श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  मूल्य  चीनी

 गन्ना  उगाने  वालों  शर  स्वप्न  सम्बन्धित  सदस्य  हें  में  उनकी  सूची  देने  के  लिये

 तैयार हुं  ।
 पक्षों  से  सलाह  कर  के  निश्चित  किये  जाते  हें  ।

 श्री  गोपाल  इस  बात  को  ध्यान  में  सेवा  भोजनालय

 रखते  हुए  कि  गन्  पर  उपकर  गन्ने  की  खेती  में  *
 १२०८.  श्री  श्रम

 सुधार  कर  ने  के  लिये  लगाया  जाता  क्या  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  हमारे

 देश  में  अधिकारीगण  समय  समय  पर  सेवा सरकार  को  पता
 है

 कि  यह  रुपया  गल्ले
 की

 खेती

 में  सुधार  करने  के  लिये  कभी  ख़र्च  नहीं  किया  भोजनालयों  के  निरीक्षण  के  लिये  जाते  ह  ?

 जाता  ?
 क्या  सरकार  को  पता  लगा  है  कि

 3.0
 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :  यह  गन्ना  उगाने

 सेवा  भोजनालयों  में  कुछ  श्रनियमिततायें  ष

 जिन  के  कारण  प्राणियों  को  नौकरी  मिलने  में
 वाले  क्षेत्र  के  विकास  के  लिये  होता  है

 इस
 के  लिये  ही  aa  किया  जा  रहा  है  ।  यदि

 विलम्ब  हुआ  है  ?

 माननीय  सदस्य  कोई  विशिष्ट  उदाहरण  श्रम  उपमंत्री  आबिद  :

 तो  में  उसकी  जांच  करूंगा  ।
 जी

 इस  set  का  अभिप्राय  स्पष्ट
 श्री  विभूति  मिश्र

 :
 इस  बार  सरकार  ने

 जो  गन्ने  की  क़ीमत  मुक़र्रर  की  तो  क्या  नहीं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  सरकार  के

 ध्यान  में  विशिष्ट  उदाहरण  लायें  तो  उन  पर निर्णय  करते  समय  गन्ने  वालों  के  कोई  प्रतिनिधि
 x

 उचित  कार्यवाही  की  जायेगी  ।
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 श्री  जो  प्रार्थी  RENE  उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  पहले  एक  प्त

 रजिस्टर  हुए  क्या  उन्हें  श्रभी  तक  कोई  में  पूछा  जा  चुका  है  ।  वह  नहीं  बता  सकते  ।

 अ्रवसर  नहीं  दिया  गया  है  ?  इस  में  २  दिन  से  ४५  वर्ष  तक  लग  जाते  हैं  ।

 श्री  आबिद  यदि  उन  के  योग्य  अल्प  सूचना  प्रत  तथा  उत्तर  |

 कोई  जगह  नहीं  तो  उन्हें  नहीं  मिला  हिन्दुस्तान  शिया  लिमिटेड  में
 से  मज़दूरों

 का  निकाला  जाना

 श्री  नम्बियार  क्या  कोई  मामले  ऐसे
 डा०  लंका  सुन्दरम  :  उत्पादन  मंत्री

 जिनमें  कि  कुछ  प्रार्थियों उन  के
 बतलाने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 प्रार्थना  पत्रों  के  कई  बार  नये  किये  जाने  के  क्या  ag  सत्य  है  कि  हिश्पुश्तान

 बावजूद  लगातार  ५  वर्षों  तक  कोई  अवसर  शिया  लिमिटेड  विशाखापटनम  के  ८१३

 नहीं  मिला  है  ?
 मज़दूरों  को  ३१  मान  REXR  से  सरसरी

 श्री
 आबिद

 अली  :  जैसा  में  कह  चुका
 तौर  से  कार्यवाही  करके  निकाल  दिया  गया

 यदि  जगह  नहीं  तो  प्रार्थी को  ४५  वर्ष से

 aye  समय  तक  waa  नहीं  मिल  यदि  तो  क्या  इस  मामले  2

 मान्यताप्राप्त  मज़दूर  संघ  से  पहले  कोई  साप सकता  है  ।

 श्री  एन ०  श्रीकान्तन  क्या
 ली गई

 क्या  कारण  है  कि  उन्हें  मजदूर
 प्रार्थना  पत्रों  का  नवीकरण  भी  किया  जाना

 होता  है  कौर  क्या  इस  से  प्राणियों  को  व्यथ
 संघ  क़ानूनों  के  अन्तर्गत  अपेक्षित  नोटिस  नहीं

 दिया  गया  था  जिंस  से  कि  मज़दूर  संघ  इस
 की  कठिनाई  तो  नहीं  होगी  ?

 मामले  को  किसी  मध्यस्थ  या  समझौता

 श्री  आबिद  अली
 :  चालू  रजिस्टर  पर  कारी के  पास  ले  जा

 नाम  जारी  रखने  के  लिये  उन्हें  हर  दो
 (4)  क्या  यह  सत्य  है  कि  उत्पादन  मंत्री

 महीने  झपने  प्रार्थनापत्र  नये  कराने  ने  १९५२  को  मज़दूर  संघ  तथा

 होते  हें  ।  इस  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होती  ।
 मज़दूर  संघ  परिषद्‌  विशाखापटनम  को  यह

 अ्राइवासन दिया  था  कि  यार्ड  में  कोई  छंटनी
 श्री  एन०  लिंगम  क्या  योजनालयों

 के  कार्य की  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  नहीं

 शिवा  राव  समिति  ने  काम  पूरा  कर

 (=)  क्या  यह  जो  सरसरी  तौर
 लिया &

 ?

 पर  इस  समय  हो  रही  इसलिये  की  जा  रही

 श्री  आबिद  जी  नहीं  ।  इस  के  है  कि  नौवहन  इंजीनियरों  की  उस  फ्रांसीसी  wat

 लिये  अभी  जल्दी  है  ।
 के  जिसे  वहां  काम  सौंपा  गया  कमीशन  तथा

 mea  पारिश्रमिक प्राणी  देने में  जो  खर्चा  होगा
 श्री  एस०  वो०  सूची  पर

 जितने  लोग  होते  हें  उन  के  मुकाबले  में  वे  लोग  उसे
 किया  जा  तथा

 कितने  प्रतिश्त  हूं  जिन्हें  नौक  रियो  मिलती  हूँ  ?  क्या  इन  लोगों  के  रहे  चले  आने  से

 समय  सहायता  नहीं  मिलेगी  जब  कि

 श्री  आबिद  अली  :  लगभग  ३०  प्रतिशत  |
 यार्ड  में  एक  साथ  तीन  जहाज  बनाए  जाने

 लगेंगे  जिस  के  लिये  एक  तीसरे  के श्री  एस०  ato
 रमा स्वा सो

 :  कितना

 इस  वर्ष  जुलाई  में  चालू हो
 जाने

 की  झ्राशया है है
 ?
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 उत्पादन  मंत्री  के०  सी०  :  बनाता  चार  जहाज़ बनाने  लगे  ।  फ़ालतू

 हिन्दुस्तान  शिपयाड  लिमिटेड  ने  ८१३  मज़दूरों  का  हिसाब  लगाते  समय  तीसरे

 ह  के  चालू  होने  की  दौर  पूरा  ध्यान मज़दूरों  चूंकि  वे  फ़ालतू  समझ  गये  थे

 ३४  मारे  2kXR  को  उनकी  नौकरी खत्म  कर  दिया गया  है  ।

 देन का  नोटिस दिया  गया  था  ।  नोटिस  दिये  के डा०  लंका
 भाग

 के  भ्रमण  लोगों  के  साथ  उत्तर को  निर्दिष्ट  करते  हुए  में  जान  सकता  हूं

 १४  दिन  की  मज़दूरी  कौर  महंगाई  भत्ता  कि  नौवहन  इंजीनियरों  की  इस  फ्रांसीसी  फ़र्म

 दिया  जायगा ।  के  साथ  किये  गये  समझौते  के  अंतगर्त  क्या

 डाक्टरी  परीक्षण  के  भ्राधार  पर  ३  लाख  रुपये  वार्षिक  के  वेतन  पौर  भत्ते

 निर्मित  जहाज़ों  पर  ४  प्रतिशत  के  हिसाब  से
 जो  मज़दूर  ज्यादा  वायु  वाले  प्रौर  शारीरिक

 दृष्टि  से  wana  समझे  गये  थे  उनकी  छंटनी  केਂ
 कमीशन  जो  वर्तमान  क़ीमत  के  ग्रनुसार

 ६८  लाख  रु०  प्रति  जहाज़ की  दर  से  ४५  १२
 बारे  में  मज़दूर संघ  से  बातचीत हुई  थी  ।

 चूंकि  संघ  के  रवैय ेसे  fare  सहायता मिलने  की
 लाख  रु०  तथा  मरम्मत  शादी  के  सम्बन्ध

 arn  नहीं  इसलिये  इस  मामले में  उस  से
 में  प्रतिष्ठित  रुपया  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है

 ?

 बातचीत  करना  बेकार  समझा  गया  ।  फिर  भी  श्री  के०  सी०  जी  माननीय

 ३०  को  संघ  को  बता  दिया  गया  था  किः  सदस्य  द्वारा  दी  गई  सूचना  काफ़ी  ठीक  है  ।

 ऐसी  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।
 डा०  लंका  शिप  याद  पर  लादे

 गये  इस  खर्चे  के  क्या  उच्च कर्मचारी मज़दूर  संघ  क़ानूनों  के  अधीन

 छंटनी  करने  के  लिये  मज़दूर  संघों  को  नोटिस
 वर्ग  पर  एक  लाख  रुपया  अतिरिक्त  खर्चा

 देने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  are  किया  जाता  है  ?

 ८  जुलाई  FEXR  को  उत्पादन  श्री  के०  सी ०  रेड्डी  :  में  माननीय  सदस्य

 मंत्री  ने  मज़दूरों  की  एक  सभा  में  कहा  था  कि
 की

 व्याख्या  से  सहमत  नहीं  ।

 शिया में  छंटनी  नहीं की  जायगी  ।  इस  का  डा०  लंका  क्या
 माननीय  मंत्री

 निर्देश  सरकार  के  मेसर्स  स्टीम  को  पता  है  कि  फ्रांसीसी  फ़र्म  के  साथ  हुए
 नेवीगेशन  कम्पनी  लिमिटेड  के  साथ  १  मार्च  समझौते के  कारण  जो  १०  से  १४५  लाख  रुपये

 १४४२  को  शिप  ars  उन  से  लेते  समय  किये

 प्रति  वर्ष
 का

 ख़र्चा  बढ़ा  है
 उस

 को
 इन

 मज़दूरों
 गये  इस  समझौते  की  are  था  किः  ६  महीने  मज़दूरी से  पूरा  करने  इरादा

 तक  कोई  छंटनी  नहीं  की  जायेगी  ।
 जिन्होंने अब  तक  एक  दर्जन  जहाज  बना  कर

 वर्तमान
 छंटनी  इसलिये  नहीं

 की  तैयार  कर  दिये  हे  शर  जिन  के  जहाज़ों  को

 लॉयड्स  द्वारा  ए  सर्टिफ़िकेट  दे  दिया  गया जा  रही  कि  ए  सी०  एल०  की  फ्रांसीसी

 फ़र्म  को  पारिश्रमिक  शादी  देने  में  जो  खर्चा

 इस  से  पुरा  किया  जाये  |  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  as  प्रशन

 छंटनी  शिपयार्ड  की  निर्माण  क्षमता
 नही ं।

 का  पूरा  ध्यान  रखते  हुए  की  गई  यंह  झ  श्री  के०  ato  में  पहले  ही  कह

 किया  गया  कि  ये  ८१३  व्यक्ति उस  समय  भी  चुका  हूं  कि  में  माननीय  सदस्य
 की  व्याख्या से

 फ़ालतू ही  होंगे  जब  किः  शिया एक  साल  में  सहमत  नहीं
 |

 यह  छंटनो  इसलिये  नहीं  की  गईं

 २  १1२  जहाज़ों के  स्थान  पर  जो  वह  इस  समय  है  कि  इस  से  फ्रांसीसी हम  का  खर्चा  पुरा  किया



 र६५७  मौखिक  उत्तर  ७  अप्रैल  १९५३  मौखिक  दत्त ९  २६५८

 न  ही  में  यह  मानने  के  लिये  तैयार हूं  श्री  के०  सी०  में झ्र पने  उत्तर  में

 कि  इस  पर  १४५  लाख  रुपय  का  अतिरिक्त  कारण  बता  चुका  हूं  ।  यह  सच  कि  जुलाई

 व्यय  किया  जायेगा ।  फ़ांसीसी  फ़र्म को  जहाज  १९५२  में  मज़दूरों  की  एक  सभा  में
 में  नें

 बनाने  में  कार्य  कुशलता  दौर  मितव्ययता  कहा  था  कि  कोई  छंटनी  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 लाने
 के

 लिये
 नियुक्त  किया  गया  है  |  इन  बातों  यह  इसलिये  था  कि  जब  दिया  को  सिंधिया

 के  कारण  में  माननीय  सदस्य  की  व्याख्या  नहीं  कम्पनी  से  लिया  गया  था  तो  सिंधिया  कम्पनी

 मान  सकता  |  ने  एक  शर्त  रखी  थी  दिया  लिये  जाने  के

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  नये  प्रबन्ध  के  महीने  तक  हम  कोई  छंटनी  न  करें  ।  हमें

 उस  समझौते  को  निभाना  था  ।  श्र  इन्हीं
 अंतगर्त  अधिक  कार्य  प्रारम्भ  किये  जाने  की

 परिस्थितियों  में  में  ने  कहा  था  कि  कोई  छंटनी
 योजना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  यह  संभव

 नहीं  कि  नये  व्यक्तियों  को  काफ़ी  समय  के  नहीं  होगी  ।  उस  के  बाद  से  सरकार

 भरसक  प्रयत्त  करती  रही  है  कि  जहां  तक
 लिये  रखा  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  या

 संभव  हो  छंटनी  न  की  जाये  ।  सरकार  का
 के  कार्यों  में  कमी  होगी  भ्र ौर  क्या  लक्ष्य  को  ध्यान

 इरादा  था  कि  छंटनी  न  की  जाये  सनौर  बाद  के
 में  नहीं  रखा  जैसा  अब  तक  रखा

 छः  महीनों  में  हर  कोशिश  की  गई  है  कि
 गया है  ?

 मज़दूरों  को  कोई  दूसरा  काम  दिया  जाये  या
 श्री  के०  सी'०  रेड्डी  :  स्थिति  इस  प्रकार

 शिप या डे  में  ही  किसी  तरह  खपा  लिया  जाये  ।
 वर्ष  १९४९ से  ही  कुछ  फ़ालतू  मज़दूर

 इन्हीं  सब  बातों  के  कारण  छंटनी  में  इतनी  देर
 चले  आ्रारहे ह  |  मजदूरों  की  संख्या  में  कमी

 भी  लगी  है  ।
 करने  के  कई  बार  प्रयत्न  किये  गये  हूँ  परन्तु

 श्री  एच०  एन०  शास्त्री  :  कया  यह  सत्य समय  समय  पर  हुए  समझौतों  के  कारण  असल

 छूटने  नहीं  की  जा  सकी  ।  wat  हाल  ही  में  है  कि  नौकरी  खत्म  करने  के  लिये  १४  दिन का

 नोटिस  देने  के  ट्रेंड  यूनियन  क़ानून  व  प्रथा  से कम्पनी  ने  इस  प्रश्न  को  फिर  से  उठाया है  ate

 वह  इत  नतीजे  पर  पहुंची  है  कि  शिया  के  बचने के  लिये  प्रबंधकों ने  ३०  मार्चे को  २  बज

 विकसित  हो  जाने  पर
 भी

 ८  १३  मज़दूर  फ़ालतू  मजदूर  संघ  के
 पदाधिका  रियों

 को  बुलाया  कौर

 उन्हें  CoRR  मज़दूरों  को  निकालने  के  लिये
 ही  होंगे  ।

 एक  नोटिस  दिया  जो  दूसरे  दिन  सवेरे  सात  बजे
 डा०  परसून  क्या  यह  सत्य  है  कि

 >

 जहाज़ों  मरम्मत  करने  वाला  विभाग  लागू  होना
 था

 ait
 उस  हं

 २४  घंटे  का  नोटिस  भी  नहीं  दिया  गया  ?
 विजगापटम  से  बम्बई  भेज  दिया  गया  है  ?

 श्री  के०  सी०  मुझे पता  नहीं  ।
 शी  के०  सी ०  मेंने  इस  विषय  पर

 शी  एच०  एन०  शास्त्री  मंत्री  महोदय  ने
 विधि  मंत्रालय  से  भी  परामर्श  किया  है  ।  मुझ

 बताया  गया  है  कि  छूटने  के  लिये  स्थायी
 कहा  कि  REvE  से  फालतू  मज़दूर  चले  ग्रा

 aril  के  एस०  ्रो ०  (२७  के  अन्तर्गत
 रहेगें  ।

 में  जान  सकता  हूं  कि  फिर  उन्होंने
 नोटिस  देनें  की  आवश्यकता  नहीं है  |

 जुलाई  PEXR  में  यह  श्रीनिवासन क्यों  दिया कि

 शिप या डे  में  कोई  छंटनी  नहीं  की  जायेगी  ak  श्री  एच०  एन ०  क्या  माननीय

 उस  श्राइवासन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मंत्री  को  पता  है  कि  बट्टों  का  wage  ga

 र्स
 ag  छंटनी  उस  श्राइवासन  को  निदेशक  नहीं  SKC  |  tony की  ट इस  नीति  का  fatter  करने  के  लिये

 बनाती ?  हड़ताल  के  बारे में  राय  ले  रहा  है  प्रौढ़  इस  के
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 अलावा  निकाले  हुए  लोगों
 को

 काम  दिलाने  तरह हुए  यद्यपि  wa  तक  ढाई  जहाज़ों की

 के  लिये  जन-सत्याग्रह  कर  रहा  है  ?  क्षमता
 नहीं  बढ़ाई गई  है  ?

 ti  के०  सी०  मुझे  इस  का  पता  श्री  के०  सी०  १९४९  में  यह  देखा

 नहीं  ।  गया  कि  faq  ्  में  आवश्यकता  से  ग्रीक

 को  एम०  एल०  द्विवेदी  :  क्या  मज़दूरों  मज़दूर हूं  ।  उस  के
 बाद

 वहां  मज़दूरों  की

 ने  पिछले  महंगाई  भत्ते  के  हिसाब  में  केवल  संख्या  हमेशा  अधिक  ही  रही  ।  यह  संख्या

 €  लाख  रुपया  दिये  भविष्य  में  महंगाई  १०००  कौर  १८००  के  बीच  रही  है  |  जेसा  में

 भत्ता  पूरा  दिया  जाने  तथा  कोई  छंटनी  न
 बता  चुका हूं  ८१३  मज़दूरों की  यह  संख्या

 किये  जाने  पर  राजी  हो  कर  कोई  समझौता  शिष्यों  की  उन्नति  को  ध्यान  में  रख  कर

 किया  था  ?  निश्चित  की  गई  है  ।  इसे  भ्रपनी  इच्छा  से

 श्री  के०  Ato  में  ठीक  ठीक  नहीं
 तय  नहीं  किया  गया  है  बल्कि  विशेषज्ञों  की  सलाह

 कह  सकता  कि  माननीय  सदस्य  किस  बात  से  तय  किया
 गया  है  |

 को  निर्दिष्ट  कर  रहे  हें  ।  att  दामोदर  सेना  माननीय  मंत्री  ने

 Slo  लंका  धर्म  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  एक  समझौते  को  निर्दिष्ट  किया  कौर  कहा  कि

 जनवरी  ReXo  जब  याद  सिंधिया  कम्पनी  डा०
 लंका  पूरा  द्वारा  कही  गई  बातें ठीक

 के  पास  तो  मजदूरों  ने  झपने  महंगाई  भत्ते  में  क्या  सरकार  के  इस  कम्पनी  में  जाने  के

 से  १४५  रुपये  प्रति  व्यक्ति  छोड़  देना  मंजूर  कोई  समझैता  हुआ  था  कौर  यदि  हुआ

 कर  लिया  था  जिस  से  छंटनी  न  हो  ?  था तो  उस  की  wet  क्या  है  ?

 श्री  के०  सी'०  जी  यह  सत्य  श्री  के०  ato
 नई  कम्पनी  बनने

 यह  समझौता  जनवरी  १९६५० में  हुजरा  था  के  कोई  निश्चित  समझौता  नहीं  gare  |

 डा०  लंका
 :

 क्या  इस  प्रकार
 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :

 क्या  सरकार
 छोड़ी गई  २१  लाख  रुपये  के  लगभग

 थी  ?
 यह  कह  सकती है  कि  मज़दूरों की  के

 बावजूद  भी  favors के  जहाज़  बनाने  के
 श्री  के  ०  सी ०  test:  मेंने  हिसाब  नहीं

 कार्यक्रम  में  कोई  कमी  न  करायेगी  ?

 लगाया  है  ।

 श्री  के०  सी०  में  यह  विश्वास
 डा०  लंका  सुन्दरम  :  क्या  नई

 कम्पनी
 के

 दिला  सकता  हूं  कि  किसी  प्रकार से  कमी  नहीं
 बनें  के  जिसें  सरकार  का  हिस्सा

 होगी ।
 लगभग  2/3  है--एक  समझौता  था

 जिसके  अंतगर्त  पिछले  महंगाई  भत्ते  के  हिसाब  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  यह  मज़दूर

 में  केवल  €  लाख  रुपया
 लेना

 मंजूर  करने  पर
 पिछली  कम्पनी  में  कब  से  नौकर  थे  पौर  क्या

 उन्हें  भविष्य  में  पूरा  महंगाई  भत्ता  देने  और  पिछले  प्रबन्धकों  द्वारा  भी  ये  फ़ालतू  समझे

 छूटने  न  करने का  वचन  दिया गया  था  ?  जाते थे  ?

 श्री
 के०

 सी०
 माननीय  सदस्य  का  श्री

 के०
 to

 नई  कम्पनी  मार्च
 वक्तव्य ठीक  नहीं  है  १९५२  मेंह  बनी  थी  ।  सिंधिया  कम्पनी के

 श्री  श्रीकान्तन नायर  :  में  जान  सकता  समय  में  यह  देखा  गया  कि  मज़दूरों की  संख्या

 हूं  कि  Pave  से  ८१३  मज़दूर  फालतू  किस
 काफ़ी  अधिक  है  ।
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 श्री  एम०  एल ०  मेरे इस  प्रश्न  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी :  छंटनी में  तथा

 का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  कि  यह  मज़दूर  योजना  आयोग  के  प्रोग्राम  में  दिये  गये  उस

 पिछली  कम्पनी  में  कब  से  थे  ।  वक्तव्य में  सम्बन्ध है  कि  लोहे
 तथा

 श्री  स्टेशन  सरकार ने  faferart
 इस्पात  की  कमी  के  कारण  जहाज़-निर्माण

 क्रमों में  कमी  की  जायेगी ?
 कम्पनी की  saad को  क्यों  माना  कि

 कम्पनी  लेने  पर  उस  में  छंटनी  न  की  जाये  ?  श्री  के०  सी०  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  |  जहाज़-निर्माण  कार्यक्रम  में  कोई  कमी
 श्री है०  पी०  रेड्डी  :  में  यह  तो  नहीं  नकी  जायेगी  ।  वास्तव  हम  ने  इस्पात के

 बतला  सकता  fe  उस  समय  सरकार का  क्या
 बारे  में  art  यहां  से  ही  अपनी  ज़रूरतें  पूरी

 विचार था  ।  शायद  उस  समय  के

 वरण  को  न  छेड़ने  प्रौढ़  सन्देह  उत्पन्न  न  करने  के
 करने  तथा  जरूरत  पड़ने  पर  उसे  बाहर  से

 मंगाने के  लिये  श्राव्य  क़दम उठा  लिये  हें
 ही  ऐसा  किया  था  ।

 श्रीमती  तारकेदवरो  सिन्हा
 डा०  लंका  क्या  सरकार  को  में  स्पष्टीकरण  देना

 पता  है  कि  शिपयार्ड  के  लिये  इस्पात  की
 चाहती हूं  ।

 बॉयलर  कौर  इंजन  मं
 गाने  की  व्यवस्था  पूरी  तरह  उपाध्यक्ष  इस  समय  किसी

 से  टूट  चुकी  है  भ्र ौर  इस  के  प्रभावी  इस्पात  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  की  अनुमति  नहीं  दी

 की  प्लेटों  में  जैसे  चैनलों  ौर  जहाज़  जा  सकती ।

 के  फ़र्ज़ों  में  गलत  तरह  से  छेद  किये  जा  रहे  हे  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  मेरे  एक

 जिस  से  बड़ा  नुकसान  हो  रहा  है
 ?

 wage
 प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने

 श्री  Fo  सी ०  रेड्डी  :
 में  माननीय  सदस्य  कहा कि  उस  का  उत्तर  विवरण में  दिया  गया

 परन्तु  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि
 क्या  सेवा की  इस  बात  को  नहीं  मानता  कि  व्यवस्था

 पुरी तरह  से  टूट  चुकी है  ।  जहां तक  मुझे  पता
 भोजनालयों के  द्वारा  भरती  बन्द  करने  पर

 चर्चा  हुई  थी  या  नहीं  ।  उंहोंने  कहा कि है  कोई  गड़बड़  नहीं  हुई  है  ।

 उत्तर  विवरण  में  है  परन्तु  उसमें  यह  चीज़

 डा०  लंका  क्या  मंत्री  महोदय  नहीं दी  गई  है  ।

 का  ध्यान  के  एक  श्री  एम
 ०  Vo

 मास्टर के  इस  वक्तव्य  की  दिलाया  गया
 उपाध्यक्ष  यह  माननीय  सदस्य

 की  व्याख्या  है  परन्तु  माननीय  मंत्री  की  व्याख्या
 है  कि  हक जबतक तक  ae  कुछ  वर्षों  के  लिये

 जहाज़-निर्माण  का  कोई  निश्चित  कार्यक्रम  नहीं  दूसरी  है  ।  इस  में  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण

 का  कोई  प्रश्न  नहीं  ।
 बनाया  सनौर  जब  इस्पात की

 इंजन  तथा  बॉयलर ठीक  समय  पर  नहीं
 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 उड़ीसा  मोटर  ट्रांसपोर्ट  कम्पनी  लिमिटेड तब  तक  इस  बड़े  उद्योग  को  लाभदायक

 तथा  संतोषजनक  प्रिया  पर  खड़ा  नहीं  किया  बलरामपुर  )

 जा  सकता '  ?
 ११९६.  श्री  संगीता  रेल  मंत्री

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  किਂ  क्या  रेलवे  की  संचित श्री  के०  ato  =  जी  हां  ।  श्री

 द्वारा  बतायी  गई  बातों  जिस  को  निधि  में  से  उड़ीसा  रोड  ट्रांसपोर्ट

 माननीय  सदस्य  ने  उद्धरित  किया  ध्यान  में  बलरामपुर  में  कोई  धन

 रखा  जायेंगी  ।  लगाया गया  है  ?
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 यदि  at,  तो  कुल  कितना  ?
 चूंकि  PEXR-YZ  के  दूसरे  वर्ष  के  बारे

 में  कम्पनी  के  हिसाब  से  wat  अन्तिम  रूप  से
 गीत  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  में  इस  कम्पनी

 की  मासिक  wad  राय  तथा  व्यय  कतर
 तैयार  नहीं  किया  गया  इसलिये इस  वर्ष

 का  लाभांश  घोषित  नहीं  किया  गया  है  +
 रही ?

 ~  झालावाड़  रोड  स्टेशन  पर
 फटीचर  मेल

 sat  काल  में  हिस्सेदारों  को

 कितना  लाभांश  दिया  गया  ?
 का  ठहरना

 #RROU,  श्री  य०  एम०  त्रिवेदी  :

 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री  (att  रेल  मंत्री  बतलाने  कृपा  करेंगे

 :
 जी हां  ।  कि  क्या  यह  सत्य है  कि  पश्चिम  रेलवे  के

 २  लाख  रुपये  ।
 रामगढ़  स्टेशन  से  लगभग  दस  यात्री  प्रति

 दिन  बुक  किये  जाते  हे  ?

 उड़ीसा  रोड  ट्रांसपोर्ट  एंड  कम्पनी
 क्या  सरकार  को  पता  है  कि

 लिमिटेड  पहली  जनवरी  PEXQ  से
 झालावाड़  रोड  से  लगभग

 काम  करना  शुरू  किया  प्रौर  इस  की  पहली  ४००  यात्री  प्रति  दिन  बुक  किये  जाते  हैँ
 ?

 रिपोर्ट  ale  हिसाब  जनवरी  REX?  से  aa

 eS CC तक  के  १५  महीनों के  बारे  में  प्रकाशित
 क्या यह  सत्य है  कि  फ्रंटियर  मेल

 रामगढ़  पर  ठहरता  है  प्रौढ़  झालावाड़  रोड

 हुए  हैं  ।  PER LUN  के  वित्तीय  वर्ष
 पर  नही ं?

 तथा  PEYR-ZR  के  पुरे  वर्ष  के  बारे  में
 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर

 अलग  सूचना  उपलब्ध  नहीं है  ।  जनवरी

 PEXQ  से  मार्चे  PEXR  श्र  PEXR
 में  हो  तो  क्या  सरकार  झालावाड़  रोड

 पर  फ्रंटियर  मेल  ठहराने  की  वांछनीयता  पर
 से  दिसम्बर  PEAR  के  काल  में  इस  कम्पनी  की

 विचार  करेगी  ?
 औसत  मासिक  राय  ्र  व्यय  इस  प्रकार

 औसत  मासिक  आय  औसत  मासिक  व्यय  रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री

 सु०  AToFTo  रु०  ञ  पा०  :  रामगढ़  से  औसतन

 २४३  यात्री  प्रति  दिन  बुकਂ  किये  जाते
 दस जनवरी  १९५१  से  १९५२  के  काल  में

 नहीं  जैसा  कि  प्रदान  में  कहा  गया  है  ।

 अप्रेल  १९५२  से  दिसम्बर  १९५२  के  काल  में
 झालावाड़ रोड  से  औसतन  १८६

 यात्री  प्रति  दिन  बुक  किये  जाते  ४००  नहीं
 84 EVV LVR  १,  R9,008-c-&

 जैसा  कि  प्रशन  में  कहा  गया  है  ।

 १-१-५१  से  ३१-३-५२  के  काल
 जी  हां  ।

 में  कम्पनी  के  हिस्सेदारों  को  जो  लाभांश  दिया
 जी

 गया  वह  इस  प्रकार

 ear  चोरी  फैक्टरी

 केन्द्रीय  सरकार  *
 १२०९.  सरदार  अकरपुरो  :  खाद्य

 22, &%0 Fo  ११  का
 ०  पा०  तथा  कृषि  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 उड़ीसा  सरकार  ३२,१५८  रु०  रे  श्री  ६  पा
 ०  क्या  यह  सत्य  है  कि  पैप्सू  की

 जनता  १,०११ द्०  रखना ६  हमारा  चीनी  फैक्टरी  ने  पैप्सू  श्र  पंजाब  के
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 गन्ना  उगाते  वालों  द्वारा  PEKL-4R  के  सिफ़ारिशों  की  गई  हें  उन्हें  क्रियान्वित  करन  के

 मौसम में  इस  फैक्टरी को  दिये  गये  गन्ने की  लिये  सरकार  ने  कदम  उठाये  हे  या

 क़ीमत  का  काफ़ी  बड़ा  भाग  wat  तक  नहीं  उठाना सोच  रही  है  ?

 चुकाया  तथा

 क्या  यह  सत्य है  कि  हमीरा  चीनी
 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  कौर  :

 के  c  द्वीप  स्वास्थ्य  परिषद्‌  के  संकल्पों  में  जो फैक्टरी  पटियाला  स्टेट  ae  रहन  रख

 सिफ़ारिशें  की  गई  उन  में  से  अधिकांश

 ऐसी  हें  जिन्हें  क्रियान्वित  करना  राज्य  सरकारों
 खाद्य

 तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०  वीं
 ०  का  काम  संकल्पों  की  प्रतिलिपियां  राज्य

 :
 जी  हां  ।  १०१.४  लाख

 सरकारों  को  Baa  कार्यवाही  के  लिये
 रुपये  की  कुल  क़ीमत में  से  €.£  लाख  रुपये

 झभी  दिये  जाने  हूं  ।

 भेज  दी  गई  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्बन्धित

 सिफ़ारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 सरकार  के  पास  कोई  fae TINS

 सुचना  नहीं  है
 ।

 विद्याथियों  को  यात्रा  सम्बन्धों  सुविधायें

 रेलवे  पूंजी  परिसम्पत्‌

 FQQL.  श्री  नाना दास
 :

 क्या  रेल *
 १२१०.  श्री  के०  ato  रेल

 मंत्री  प्रधान  मंत्री के  २०  मान  १९४३  को  मेरठ
 मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 में  दिये  गये  भाषण  को  निर्दिष्ट  करने  की  कृपा

 रेलवे  पूंजी  परिसम्पत्‌  का  अन्तिम  करेंगे  र  बतलायेंगे  कि  क्या  सरकार

 बार  मूल्यांकन  कब  किया  गया  थियों  को  सस्ते  दरों  पर  यात्रा  सुविधायें  देने

 क्या  पुस्त-मूल्य  के  का  विचार करती  है  ?

 आधार  पर  किया  गया  था  भ्रवक्षयण

 निकाल  कर  तत्कालीन  मूल्य  के  झ्राधार
 यदि  करती  तो  ये  सुविधायें

 तथा
 हराकर  यह  योजना  कब से  लागू  होगी  ?

 क्या
 इन

 तरीकों  से  रेलवे  में

 रेल  यातायात  उपमंत्री लगी  पंजी में  काफी  अन्तर
 अलगेश्नन  )  )  रेलवे  विद्याथियों  जब  वे

 रेल  यातायात  उपमंत्री  शिक्षा  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिये  यात्रा  करते

 रेलवे  की  कुल  पूंजी  पहले  से  ही  रियायती  दरों  के  रूप  में  सुविधायें

 परिसम्पत्‌  का  मूल्यांकन  कभी  नहीं  किया
 देती है  ।

 गया  |

 तथा  नहीं  उठते  |  रियायत  यह  है  दूसरे  दर्जे  के

 किराये से  पहले  दर्जे में  मध्य  दर्जे  के

 मेल
 के

 किराये
 से  दूसरे  दर्जे  में  तीसरे

 *
 १२११.  श्री  एम०  एल ०  दर्जे के  मेल  के  किराये  से  मध्यम  दर्जे  में  यात्रा

 स्वास्थ्य  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगी कि  भ्र  तीसरे  दर्जे  के  मेल  के  ors  किराये  से

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्‌  की  हैदराबाद  में
 तीसरे  दर्जे में  यात्रा  ।  यह  जो  गंत

 २६  से  ३१  जनवरी  PKR  तक  होने  वाली  महायुद्ध में  ली  गई  पहली

 बैठक  में  पास्ता  किये  गये  संकल्पों  में  जो  १९४५० से  फिर  दी  जाने  लगी  है  ।
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 अगरताल  से  कैलासहर  तक  हवाई  सफर  क्या  मैसूर  सरकार  ने  FeXR  के  लिये
 अनाज के

 के

 os  श्री  दीदार
 संचरण

 बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  प्रार्थना

 की मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  भ्र गर ताल  से

 कैलासहर  के  हवाई  सफ़र  का  यदि की  है  तो
 कितना  चावल  तथा

 कितना है  शौर  ara  से
 अन्य  ग्र नाज़  मांगा  गया  है  ?

 कैलासहर  का  फ़ासला  क्या  है  कौर  वहां  जाने

 में  कितना  समय  लगता  है  ?
 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  वी

 ०

 :  तथा  मैसुर  ने

 FEYR  के  लिये  २०,०००  टन  चावल  तथा
 क्या  यह  सच  है  कि  एक  दूसरी

 हवाई  कम्पनी  मुसाफ़िरों  को  इस  से  १६०,००० टन  अन्य  अनाज  मांगा  है  |

 बहुत  कम  दर  पर  ले  जाने  के  लिय  तेयार
 थी  ?

 बी०  सी ०  जी०  का  टोका

 संचरण  उपमंत्री  राज  :

 ९१२.  श्री  भीखा भाई :
 श्रगरताल से  कैलासहर  तक  भारत

 एयरवेज़  द्वारा  कानपुर  होकर  चलाई  जाने
 स्वास्थ्य  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगी

 कि  क्या  सरकार  ने  बी०  सी०  जी०  के
 वाली  श्रननुसुचित  सर्विस  किराया

 ३०  रुपये है  |  कमलपुर हो  कर  इन  दो  स्थानों
 टीके  के  लिये  राजस्थान  के  भ्रनुसुचित  क्षेत्रों  में

 कोई  केन्द्र खोला  है  ? का  फ़ासला  ६७  मील है  ।  भारत  एयरवेज

 वहां तक  पहुंचने  में  ४५  मिनट  लेती  है  ।  इस  यदि  तो  वर्ष  PEYXR-AR  में

 समय  श्रीताल  प्रौर  कैलासहर  के  बीच  कोई
 कितने  लोगों  के  टीका  लगाया  गया  ?

 श्रनुसूुचित हवाई  स्विस  नहीं  है  ।
 यदि  तो  बी०  सी०  जी०  के

 टीके  लगाने  weed  कब  आरम्भ
 जहां  तक  सरकार  को  पता

 ऐसी  बात  नहीं  है  ।  होगा  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  :

 त्रिपुरा  के  मेडिकल  छात्र
 से  राजस्थान  के  अनुसूचित  क्षेत्रों

 ९१०.  श्री  दीदार  स्वास्थ्य  मंत्री

 के  बारे  मं  सूचना  इकट्ठी  की
 जा  रही

 बतलाने  की  कृपा  करेंगी  कि  सरकार  ने  त्रिपुरा
 है  और  यथासमय  सदन  पटल पर  रख  दी

 के उन  छात्रों  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किया  है  जायेंगी  |
 जो  डाक्टरी  पढ़ना  चाहते  हें  ?

 १९४०  में  जयपुर में  एक  बी०  सी०  जी०
 स्वास्थ्य  मंत्री

 अमृत
 :

 केन्द्र खोला  गया  जिसे  बाद  में  जोधपुर
 भारत  के  विभिन्न  मेडिकल  कालिजों  में  भाग

 भेज  दिया गया  था  ।  राज्य  में  लोगों के  टीका

 गਂ  तथा घ  राज्यों  के  लिये  जो  २७  सीटें
 लगाने  का  काम  इस  ष  शुरू  होगा  |

 सुरक्षित की  गई  हें  उन  में  से  हर  वर्ष दो  सीटें
 डाक  जीवन  बीमा  पालिसियां

 त्रिपुरा के  छात्रों  के  लिये  होती  हें  ।  त्रिपुरा की

 छात्रायें  लेडी  हाडिज  नई  में  ९१३.  श्री  Yo  एन०

 प्रवेश के  लिये  झ्रावेदन कर  सकती  हें  |  संचरण  मंत्री  बतलाने की  कृपा  करेंगे  :

 मैसुर  को  अनांज  दिया  जांता  भारत  से  पश्चिमी  पाकिस्तान

 ९११.  श्री  एन०  (  नाच  भेजी  गई  वहां  से  भारत  को  भेजी  गई

 तथा  कृषि  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  डाक  जीवन  बीमा  पालिसियों  की
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 उक्त  पालिसियों  का  कुल  मूल्य  पालिसियों  का  जिन  का  पाकिस्तान  ने

 दायित्व  लिया  १,६२,००,०००  है  |
 क्या  oe  पालिसियों  का

 बन्द  कर  दिया  गया  यदि
 हां  (7)  से  प्रदान  नहीं  उठते  te

 तो  जी  उन  पालिसियों  के  बारे

 स्थानान्तरण  के  लिये  कितने
 में  जिनका  भारत  सरकार  ने  दायित्व  लिया है  |

 ् 'घाथना पत्र  विचाराधीन
 नीं लोर  में  अधिक  उद्योग

 स्थानान्तरण  में  कितना  समय  ९१४.  श्री  नाना दात
 :  श्रम  मंत्री

 लगता है  अर  क्या  इस  बारे  में  कोई  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  नीलोर  जिले  में

 शिकायतें  झाई  हू  कि  स्थानान्तरण  करने  में  श्रमिक  उद्योग  में  कितने  मज़दूर  काम  करते  हे  ?

 समय  लगता  तथा
 कितने  मज़दूरों  को  अभ्रक  की

 क्या  पालिसियों  &  परिपक्व  हो  खानों  में  क्वाटर  मिले  हुए  हू
 ?

 जाने  भुगतान  शीघ्र  कर  दिया
 मज़दूरों  को  क्वार्टरों  में  और  क्या

 जाता है  ?  सुविधायें  दी  जाती  हें  ?

 नीलोर  जिले  में  भ्रामक  की  किन
 संचरण  उपमंत्री

 किन  खानों  में  मजदूरों  के  लिये  क्वार्टरों  की
 डाक  जीवन  बीमा  पालिसियां  न  तो

 व्यवस्था है  ?

 भारत
 से  पाकिस्तान  शौर  न  ही  पाकिस्तान  से

 स्थानान्तरित  की  जा  सकती  हें  ।
 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :

 2y  अगस्त  Pe V9 HT को  भारत तथा  पाकिस्तान  नीलोर  ज़िले
 में  भ्रश्नक खान  उद्योग  में

 लगभग  अनीठ  हजार  |
 अलग  सरकारें  स्थापित  होने

 जीवन  बीमा  पालिसियों  के  बारे  में  wie  सूचना  इकट्ठी की

 जा  रही  है  ्र  यथासमय  सदन  पटल  पर अविभाजित  भारत  सरकार  का  दायित्व

 पालिसी  रखने  वाले  के  aaa  नौकरी  केਂ  लिये  रख  दी  जायेगी  |

 वर्ष  PEYL-KR  में  अभ्रक  खान किसी
 एक  सरकार  को  चुनने  के  आधार  पर

 जो  लोग  नौकर  नहीं  थे  उनके  बारे  में
 श्रम  कल्याण  निधि  के  कार्यकलाप  की  एक

 प्रतिलिपि  जिसमें  भ्रपेक्षित  सूचना  दी  गई ३१  मार्च  १९४८  को  उन  के  विकास  के

 आधार पर  दो  सरकारों  में  बांध  दिया गया  था
 सदन  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।

 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  २९] १४५  १९४७  को  कुल  पालिसियों  फी* *

 संख्या  RR, Kod  थी  जिसमें  से  पाकिस्तान  विशाखापटनम  पत्तन  में  ढेर  लगाने  के  लिये

 सरकार  ने  परब  तक  लगभग  ६८  Yo  पालिसियों  प्लाट

 के  लिये  ज़िम्मेदारी ली  है  ।  उक्त  आधार पर  Ree  श्री  देवगन  :  क्या  रेल  मंत्री

 पाकिस्तान  सरकार  ने  जितनी  पालिसियों  की  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 जिम्मेदारी  ली  है  उस  की  अन्तिम  सुची  की

 की  जा  रही  है  ।
 उन  पार्टियों के  नाम  जिन  के  पास

 विशाखापटनम  पत्तन  में  निर्यात  के  उद्देश्य

 से  कच्ची  धातुक्रमों  को  इकट्ठा  करने  के  लिये १५  अगस्त  १९४७  को  जितनी

 पालिसियां  थीं  उन  का  कुल  seit  मूल्य  प्लाट  उन  में  से  हर  एक  के  पास  कितना

 '१८,€ २,  ३  400.0  रु०  ह  |  ST  qeXo  क्षेत्र उन  के  प्रार्थना  पत्र  किस  तारीख  के  हैं
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 और  ७  हमला  PEXR  तक  दिये  गये  प्लाटों  खाद्य  तथा  कृषि  उप  मंत्री  एम०  वी ०

 की  तारीखें क्या  कृष्णप्पा )  तथा  एक  विवरण

 जिस  में  राजस्थान को उन  पार्थियों  के  नाम  जिन्होंने
 PEXR-¥R  तक

 कच्ची  धतूरों  को  इकट्ठा  करने  के  लिये  मंजूर  किये  गये  अनुदानों  कौर  कृषकों  को  दिया

 प्लाटों  की  मांग  की  उन  केਂ  प्रार्थना  पत्रों  गया  सदन  पटल  पर  रखा  जाता

 की  उन  पार्टियों  के  नाम  जिन्हें  प्लाट  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  ३३]

 नहीं  दिये  गये  तथा  नहीं  देने  के  तथा  रेलों  का  पुनः  वर्गीकरण

 विशाखापटनम्‌ पत्तन में जिन लोगों पत्तन  में  जिन  लोगों  ९१७.  श्री  एम०  Uso  रेल

 के  पास  प्लाट  हें  उन  में  से  कितने  वास्तविक  मंत्री  बतलाने की  कृपा  करेंगे कि  :
 निर्यात कर्त्ता  हें  शर  कितने  तथा

 फारवर्डिंग  एजेन्ट  हें  पौर  उन  के  नाम  क्या  हें  ?
 विभिन्न  रेलवे  प्रणालियों  को

 खंड  प्रणाली  में  बदलने  से  तक  कितना

 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री  रुपया  खर्चा

 :  कृपया  सदन  पटल  पर  रखे  रेलों  के  पुनःवर्गीकरण से  कितने

 गये  विवरण  को  देखिये  ।  लिये  परिशिष्ट  ८;
 रेलवे  कर्मचारियों की  (१)  छंटनी  की  गई

 अनुबन्ध  संख्या  ३०]  (२)  बदली की  गई  है  या  (३)  अन्य  किसी

 कृपया  विवरण  देखिये  प्रकार  नौकरी  से  अलग  किया  गया

 जिसमें  PEYQ-¥3  की  स्थिति  दी  गई  है  ।  क्या  किसी  at  में  या  सारे  वर्गों

 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  ३९]  में  फिर  कोई  परिवर्तन  किये  जा  रहे  हे  या

 कुल  २१  लोगों के  पास  प्लाट  विचाराधीन हें  तथा

 जिनमें  के  सब  के  सब  वास्तविक  निर्यात कर्त्ता  यदि  तो  वे  कया  हैं  ?

 इन  में  से  १३  तथा  फारवर्डिंग

 शेजन्टਂ  बतायें  जाते  हें  ।
 रेल  यातायात  उपमंत्री

 :  लगभग  ८८
 लाख  रुपये  |

 पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  नाम  ग्राही  (१)  कोई
 भी  दिये  गये  हें  ।  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध

 (  \  )  रै  ४  १,
 संख्या  ३२]

 (३)  कोई  नहीं  ।

 राजस्थान  में  अन्न  उपजाओਂ

 आन्दोलन
 जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 ९१६.  श्री  खाद्य  तथा

 अल्पकालीन ऋण
 कृषि  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 ग
 राजस्थान  को  wa  ९१८.  श्री बी  के०  दास  :  खाद्य

 कृषि  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  किਂ  :
 जानो  आन्दोलन  के  सिलसिले  में  फ़रवरी

 Reus  वीं  कितना  रुपया  दिया  विभिन्न  राज्यों को  वर्ष  PEXQ  में

 तथा  काइतकारों  को  अल्पकालीन  ऋण  देने  के

 कितना  रुपया  ऋण  के  रूप  में  लिये  कितना  धन  स्वीकृत  किया  गया

 are  emo शर  कितना  सहाय  TED  रूपन  में  दिया  गया है
 ?

 इन  ऋणों की  शर्तें  क्या  हें  ;  तथा
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 चालू  वर्ष  में  इन  ऋणों  के  बारे
 में

 इस  योजना  के  भ्रन्तगंत
 PEXR-ZQ

 क्या  कार्यक्रम  है  ?  में  भारत  सरकार  ने  त्रावणकोर-कोचीन  को

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०  वी
 ०

 कुल  कितनी  सहायता दी  ?

 स् कृष्णा  )  :  वर्ष  FEXR-¥R
 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०"वी ०

 विभिन्न  राज्यों  को  अल्पकालीन  ऋण  के  रूप  :  Lococo  एकड़  |

 ~
 में  निम्नलिखित  राशियां  दी  गई  थीं  —a—  PEXR-¥R  में  कोई  वित्तीय

 सहायता  नहीं  मांगी  गई  | रुपये  में  )

 मध्य  प्रदेश  ठद्  श्रम  विवाद

 मद्रास  200.00  ९२०.  डा०  राम  सुभग  सिह

 उड़ीसा  ०.दरे  श्रम  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 अजमेर  % 2.98
 हवाओं  PEXRHAYR  में  भारत  के

 बिलासपुर  0,0\9

 दिल्ली  २.७ ३

 विभिन्न  श्रौद्योगिक  उपक्रमों  में  मज़दूरों  तर

 मालिकों  में  हुए  विवादों  की  संख्या ;
 हिमाचल  ५ प्रदेश  0.८0

 मनीपुर  0.2%
 इन  विवादों  से  प्रभावित  मजदूरों

 की  संख्या  ;  तथा
 भाग  a  राज्यों  के  बारे  इन

 भ्रल्पकालीन  ऋणों को  इस  शत  पर  दिया  गया
 कितने  जन-दिवसों  की  हानि

 हुई ? है  कि  उन्हें  ३१  १९४५३  तक  ३
 -

 प्रतिशत  प्रति  वर्ष  के  ब्याज  सहित  वापस  कर  श्रम  उपमंत्री  आबिद  क

 दिया  जायेगा  ।  भाग  | लिन |  राज्यों  को  दिया  सूचना  केवल  पत्री  वर्ष  PEAR  के
 बारे

 गया  ऋण  ३१  पा  १९४५३  तक  वापस  किया  में  उपलब्ध है  कौर  उस  के झरांकड  भ्र स्थायी

 ह्  १९५२  में  हड़तालों  शर  तालाबन्दी की जाना है  परन्तु  उस  पर  कोई  ब्याज  नहीं  लिया

 जायेगा  क्योंकि  संविधान  के  अन्तर्गत  किसी  भी  संख्या  ९€  ५५  थी  |

 भाग  राज्य  को  कोई  ऋण  नहीं  दिया  जा  Cow,  ६२३

 सकता  ।  इसलिये  यह  राशियां  वसूल  किये  ३३०,६८४

 जानें  वाले  खर्चे  के  रूप  में  दी  गई  हें  ।
 रेलवे  निरीक्षणालय

 PEYR-UY  में  ८  करोड़  रुपये  की

 ९२१-
 सरदार  हुक्म  सिह

 व्यवस्था की  गई  है  ।  इस  राशि के  दिये  जाने  श्री  बहादुर  सिह

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |
 संचरण  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 न्नावनकोर-कोचीन  में  भूमि  का  कृषि
 कि  क्या  tad  निरीक्षणालय  ने  वर्ष  १९४५२

 योग्य  बनाया  जाना
 में  रेलों  हुई  किसी  दुर्घटना  के  बारे

 ९१९.  श्री  पी०  zo  चाको  :  खाद्य
 में  जांच  की  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  यदि  तो  कितने  मामलों  की

 ~
 जांच की  गई  ? वर्ष  PEXR  में  अन्न

 योजना  के  wei  वर्ष  PEYR-¥3  में  निरीक्षणालय

 कोचीन  में  कुल  कितनी  भूमि  क़ो  कृषि  योग्य  की  कुल  लागत  कितनी  थी  ate  रेलवे  बोर्ड  ने

 बना  कर  उस  प्रर  खेती  की  तथा  इस  खर्चे  में  कितना  श्रमदान  दिया  ?
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 उपमंत्री  :  क्षेत्र  जहां  बढ़िया  बीज  बोये  गये  थे  कुल  क्षेत्र  के

 off  a  |  v&,  Yo  तथा  ५४  थे  |

 १३ I  ra  उपजाओ  के

 (7)  मार्चे  १९५३  के  ख़र्चे  के  आंकड़े  राज्यों को  बढ़िया  क़िस्मों  के  बीजों को  बांटने

 इस  समय  उपलब्ध  नहीं  1  वर्ष  १९५२-५३  तथा  उन  की  मात्रा  बढ़ाने  के  लिये  वित्तीय

 के  ११  महीनों में  यानी  १-४-५२  से  २८-२-५३  सहायता दी  जाती है  ।  इन  के  प्रयोग को

 an  निरीक्षणालय  विभागीय  पुस्तकों  में  लोकप्रिय  बनाने  की  जिम्मेदारी  राज्यों  की  ही

 है  1१६४९६-५०,१९४५०-५१  तथा  PEKVKR दर्ज  झ्रांकड़ों  के  २,£४५,८१३  रुपये

 खड़े हुए  थे  |  रेलवे  बोर्ड  का  रेलवे  निरीक्षणालय  में  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  ने  क्रमदद: € लाख, €

 के  लागत  में  वार्षिक  अंशदान  R,CXyo0e  १३३  लाख  तथा  ६१  लाख  रुपये  मंजूर  किये  थे
 ।

 रुपये था  |  इस  के  भारती  कृषि  भ्रनुसंधान  परिषद्‌

 बढ़िया  किस्मों  के  खोज
 ने  बाजरे  WR  मकका '  के  बीजों  को  पैदा  करने

 की  योजनायें को  अरे-सहायता दी  है  दन  के

 ९२२.
 _  सरदार हुक्म  सिह

 श्री  बहादुर  सिह :
 बारे  में  विशेष  समस्यायें  हे ।

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  बतलाने  की  कृपा
 विजयानगरम रायपुर  रेलवे  लाइन  पर

 करेंगे  कि  :
 बिना  टिकट  सफर

 भारत  में  ऐसे  कुल  क्षेत्र  जहां
 '@R2.  श्री  संगण्णा  :  रेल  मंत्री

 खेती  होती  कितने  प्रतिश्त  क्षेत्र  में  ReXo,
 बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि  गत  पांच  वर्षों  में  से

 EX  व  PEXR  में  बढ़िया  क़िस्मों  के  बीज

 बोये  तथा
 प्रत्येक  में  विजियानगरम्‌-रायपुर  रेलवे  लाइन

 रेलवे  पर  कितनी  श्राय  तथा  बचे
 क्या  गत  दो  वर्षों  में  केन्द्रीय  सरकार

 ने  विभिन्न राज्यों  में  बढ़िया  क़िस्मों के  बीज  के
 हुआ  ?

 प्रयोग को  प्रोत्साहन  देंने  के  कोई  क़दम  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इस

 उठाये हे  ?  रेलवे  लाइन  पर  लोग  बराबर  बिना  टिकट  सफर

 करते हें  ?
 खाद्य

 तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०वी ०

 कृष्ण प्पा
 :

 इस  समय  राज्यों  में  कृषि
 यदि  तो  इस  के  रोकने  के  लिये

 क्या  उपाय  किये  गये  हे  ?
 सम्बन्धी  आंकड़ों  को  इकट्ठा  करने  वाली

 प्रारम्भिक  एजेन्सियों  इस  बारे  में  आ्रांकड़े  नहीं

 देतीं  कि  कितने  क्षेत्र  में  बढ़िया बीज  बोये  जाते

 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री

 wena)  :
 रेलों  की  राय

 इस  के  बारे  में  विद व्र सनीय  सूचना  वार  नहीं  रखी  जाती  ;  यह  बतलाना
 उपलब्ध  नहीं है  |  PEAR  में  इस  बारे में

 सम्भव  नहीं  हें  कि  गत  पांच  वर्षों  में
 एक  पड़ताल  की  गई  थी

 प्रो
 उस  में  जो  सूचना  नगरी-रायपुर  सेक्शन  की  क्या थी  |

 इकट्ठी की  we  थी  वह  सदन  पटल  पर  रखे
 यह  स्पष्ट  नहीं  कि  माननीय  सदस्य  का

 गये  विवरण  में  दी  गई  है  ।  परिशिष्ट
 से  क्या  अभिप्राय  हे  ।  यदि  उनका  अभिप्राय

 g,  अनुबन्ध  संख्या  ३४]
 इस  सेक्शन  के  चलाने  के  खर्चे  से  है  तो  उत्तर

 कई  के  बारे  में  सुचना  उपलब्ध  है  ।  यह  है  कि  रेलों  के  चलाने  का  खर्चा
 TH  १९५०,  १९५१  तथा  १९४५२  में  वह  वार  नहीं  रखा  जाता  ।

 22;  PSD
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 सरकार  को  पता  है  कि  इस  गोरखपुर  से  कलकत्ता  कोई  दावे  स्थानान्तरित

 सेक्शन  में  लोग  बिना  टिकट  सफर  करते  हैं  ।  नहीं  किये  गये  हे  |

 (7)  विजियानगरमू-रायपुर  सेक्शन  पर  प्रशन  नहीं  उठता

 बिना  टिकट  के  सफ़र को  रोकने के  लिये  पंजाब  से  निर्यात  किये  गये  खाद्यान्न

 टिकट  एक्ज्ञामिनरों  द्वारा  सामान्य  चेकिंग  ९२६.  प्रो०  डी०  सी०  फार्मा  :  खाद्य

 बड़े  बड़े  स्टेशनों  पर  एक  साथ
 तथा  कृषि  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंग े:

 चेकिंग  और  हैडक्वाटर  के  टिकट
 वर्ष  १९४५१  तथा  PEKR  में

 मिसरों  हारा  अचानक  चेकिंग  की  व्यवस्था
 पंजाब  से  कमी  वाले  राज्यों  को

 की  गई  हे
 ।

 चने  शर  जौ  की  कितनी  कितनी  ७६

 रेल के  डिब्बे  भेजी  :;  तथा

 ९२४.  att  बी०  एन०  रेल  मंत्री
 उक्त  काल  में  राज्यों  को

 यता  प्राप्त  खाद्यान्नों  के  लिये  कितनी  सहायता
 बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 at  गई ?
 वर्ष  PEYR-KF  में  पूर्वोत्तर

 खाद्य  तथा  उपमंत्री  एम०
 रेलवे  पर  तीसरे  दर्जे  के  बिना  पंखे  वाले  डिब्बों

 ato
 :  PERKY  व  FaXR

 के  मुक़ाबले  में  ऐसे  डिब्बे  कितने थे  जिनमें
 में  पंजाब  गेहूं  ate  जौ  fret

 पंखे  लगे  हुए  थे  ;  तथा  प् |  ललित  मात्रा  में  भेजा  गया

 QE RNY  में  उन  में वर्ष

 कितने  प्रतिशत  की  वृद्धि  करने  का  विचार
 टनों  में  )

 १६५१  १९५२

 रेल  यातायात  उपमंत्री

 :  PENRYN  में  २८  द

 wd  डिब्बों  में  पंखे  थे  ।  =

 जौ  v
 PEXR-YE  में  ६  प्रतिशत  वृद्धि

 करने  का  इरादा है  ।

 कूल  द  ‘Ye

 a दावों  का  गोरखपुर  A  कलकत्ता  स्थानान्तरण

 चूंकि  चने  पर  से  १७  ReYo ९२५.  श्री  एच०  एस०  रेल

 मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  से  नियंत्रण  उठा  लिया  गया  इस  लिये

 उसके  बारे  में  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  पुन्वर्गीकरण

 के  गोरखपुर  से  कलकत्ता
 केन्द्रीय  सरकार  देशीय  खाद्यान्नों

 रित  किये  गये  दावों  की  कुल  संख्या  ;  तथा  के  लिये  कोई  सहायता  नहीं  देती  ।  PEXQ

 wa  तक  निपटाये  गये  मामलों
 तथा  ENR  में  राज्यों  को  विदेशों  से  mara

 किये  गये  st  खाद्यान्न  दिये  गये  थे  उनकों की  कुल  संख्या ?
 सस्ते  दामों  पर  बेचने  के  लिये  सहायता  दी

 रेल  यातायात  उपमंत्री  गई  थी  ।  केद्रीय  सरकार  द्वारा  VEX Q-

 :  पुनवेर्गीकरण  के  पश्चात्‌  ५२  में  ४६.०९  करोड़  रुपये  की  कौर  १९  ४५२-
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 ५३  PEXQ  TH)  में  २४.४३  जायेगी  ।  प्रशिक्षण  केन्द्र  ने  केन्द्रीय  फार्मेसी

 करोड़  रुपये  की  सहायता  दी  गई  थी  ।  यह  परिषद्‌  को  अपने  पाठ्य-क्रम  तथा  परीक्षा

 रानियां  उस  wad  सहायता  की  हें  जो  वर्ष  की  स्वीकृति  के  लिये  ae  तक  नहीं  लिखा

 के  दौरान में  राज्यों  को  वास्तव में  दी  हैं  ।  राज्य  फ़ारसी  परिषद्‌  के  बनने  के  बाद

 शर  पश्चिमी  बंगाल  में  शिक्षाਂ  सम्बन्धी गई  मंत्रियों  के  सिलसिले  में  उत्पन्न  हुई  थी  ।

 वित्तीय  ay  जब  कि  हिसाब  की  व्यवस्था  विनियमों  के  लागू  होने  से  वे  लोग

 at  गई  इनका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  |  जो  उस  संस्था  से  फार्मसी  में  ars

 राज्य  फ़ामेंसी
 लाइसेन्दियेटਂ प्राप्त  करते  श्राप

 QRwV,  श्री  बमन  स्वास्थ्य  मंत्री  को  पंजीबद्ध  कराने  के  लिये  राज्य  परिषद्‌

 के  पास  प्रार्थना-पत्र भेज  संकते  हें  ।  दिक्षा बतलाने की  कृपा  करेंगे  :

 उन  राज्यों  के  नाम  जहां  फ़ामेंसी
 सम्बन्धी  विनियमों  के  लागू  हो  जाने  के  बाद

 ऐसे  लोगों  का  पंजीयन  उस  समय  तक  सम्भव
 अ्रधिनियम  ¢evc,  के  अ्रन्तगंत

 नहीं  होगा  जब  TH  संस्था  द्वारा  श्राधोजित
 फार्मेसी  परिषद्‌  स्थापित  की  गई  है  ;

 परीक्षा  भारत  की  फार्मेसी  परिषद्‌  द्वारा

 उन  राज्य  परिषदों  की  संख्या  स्वीकृत नहीं  होतीਂ

 जिन्हें  केन्द्रीय  फार्मेसी  परिषद्‌  की  स्वीकृति

 प्राप्त हो  चुकी  है
 गन्ने का  विकास

 क्या  यह  सत्य  हे  कि  जलपाइगुड़ी  QRS.  श्री  के०  सी०  सोनिया  :

 का  प्रशिक्षण  area  तथा  कृषि  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 ५  १९४९  को  खोला  गया  कि  QEYR-UY F में  गन्ने  के  विकास के  लिये

 था  परन्तु  केन्द्रीय  परिषद्‌  नेਂ  उसे  wat  तक  राज्यों  को  कितना  रुपया  दिये  जाने  का  विचार

 स्वीकृति नहीं  दी  हे  ;  तथा
 =  ?
 ट

 यदि  ऐसा  है  तो  वहां  १९४९
 क्या  कुछ  राज्य  इस  कायें  के

 से  दाखिल  किये  गये  विद्यार्थियों  की  स्थिति
 लिये  कोई  उपकर  वसूल  करते  1...

 व्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  कौर )
 :

 यदि  PENR-VZ  में

 प्रत्येक  राज्य  ने  कितना  रुपया  वसूल  किय

 उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  केवल
 शर  कितना  खर्च  किया  ?

 एक  राज्य  सरकार  यानी  पंजाब  सरकार  ने

 ही  राज्य  फार्मेसी  परिषद्‌  स्थापित  की  हैं  ।  खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री (att  एम०

 set  नहीं  उठता  क्यों
 कि

 फ़ारसी
 ato  कुष्णप्पा  )  चूंकि  सारे  राज्यों

 १९४८  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  से  अभी  योजनायें  प्राप्त  नहीं  हुई  इसलिये

 नहीं  है  जिसके  orate  राज्य  फार्मेसी  विभिन्न  राज्यों  को  दिया  जाने  वाला  रुपय

 wal  की  स्थापना  के  लिये  केन्द्रीय  फार्मेसी  oft  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  ।  परन्तु

 परिषद्‌  की  स्वीकृति  arate  हो  ।  इसके  लिये  १८  लाख  रुपये  की  व्यवस्था

 कर  दी  गई  है  ।  इसके  लिये  १५  लाख  रुपये तथा  पश्चिमी  बंगाल  की

 सरकार  से  afar  केन्द्र  के  खोले  जाने  की  के  ऋण  दिये  जान  की  भी  व्यवस्था  की  गई

 तारीख  के  बारे  में  पुछताछ  की  गई  है
 ।

 सुचना

 प्राप्त  होने  सदन  पटल
 पर

 रख  दी  et



 २६८१  लिखित  उत्तर  अप्रेल  १९५३  लिखित  उत्तर  २६८ र

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  गया  था  |  इसीਂ  तरह का  एं  केन्द्र  हिमायत

 रखा  जाता  ह  ।
 सागर  में  स्थापित  किया  गया  है  ।  ara

 विवरण  वाले  खरीफ़  के  मौसम  में  राज्य  के  धान  उगाने

 राज्यों  हारा  १९५२-५३ में  गन्ने  वाले  सारे  are  जिलों  में  जिला  कौर  तालुका

 पर  वसूल  किता  उपकर  तथा  उस  स्तरों  पर  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले  जायंगे  ।

 वर्ष  उपकर  से  प्राप्त  राशि  में  से  गन्ने  काश्तकारों  को  इस  तरीक़े  के  बार  में  प्रशिक्षण

 के  विकास  पर  गया  wa  की  सुविधा दी  जायेंगी  ।
 लि

 कलकत्ता रेलौफ़ो  एक्सचेंज

 अनमान के के  ९३०.  श्री  एन०  श्रोकान्तन  नायर

 कि  संचरण  मंत्री  बतलाने की  कृपा  करेंगे

 aS  RE  far

 रुपयों  रुपयों
 कलकत्ते  में  टेलीफोनਂ  प्रणाली  को

 यूपी ०  oy  «
 रे  रे  YY,  १४  स्वयं चलित  बनाने  की  योजना  पर  a4

 बिहार  2¥o  ,  00  Eo  ००
 का  अन्तिम  अनुमान  कितना  है  ;

 बम्बई  Yo  Yo  ५३.३८
 (@)  ३१  2X3  तक  खर्चें

 श्र  «रै  कुछ  नहीं
 की  गई  राशि ;

 .9o  १०,  Yo

 इस  fear में  सेवामुक्त  गजटेड '
 ५२  तथा  नान-गजटेड  प्राधिकारियों  की  संख्या  ?

 से  जनवरी  '५३  aH)  संचरण उप  मंत्री  राज  :

 =  =  १४.५  करोड़  रुपये

 हैदराबाद में  प्रशिक्षण  केन्द्र
 लगभग  ५३६.५४  लाख  रुपये

 श्री  एच०  जी०  Aw:  गजेटेड

 Be  श्री  तेलकीकर :  नौगजा  टेड  रे

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  बतलाने की
 डाक  व  तार  विभाग  के  लिय  प्रेस

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ९३१.  श्री  एन०  श्रोकान्तन
 क्या  हैदराबाद  राज्य  में  चावल

 उगाने  वालों  को  जापानी  तरीक़ से  चावल
 संचरण  मंत्री  बतलाने  की  करेंगे

 sa के  बारे  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिये
 fe  क्या  सरकार ने  डाक  व  are  विभाग

 के  लिये  एक  प्रेस  खोलने  का  फ़ैसला
 कोई  प्रशिक्षण केन्द्र  खोला गया  है  ;  तथा

 यदि  तो  उन  स्थानों  के
 किया है  ?

 क्या  हें  जट्टां  ये  केन्द्र  खोले  गये  हें
 डाक  व  तार  विभाग  में  एक

 aaa  बो  इस  संबंध  में  क्या  सुविधायें  ay  में  छपाई  का  कितना  काम  होता  है  कौर

 उसका  खर्चा  कितना  कराता  है  ?

 संचरण उप  मंत्री  राज  :
 खाद्य  कृषि  उपमंत्री  एम०

 ato  :  जी  att
 जी  wet  प्रभी  विचाराधीन

 कांग्रेस  भ्रधिवेशन  के  समय  विभागਂ  द्वारा  वार्षिक

 ४००  टन  कागज़  काम  में  लाया  जाता  है  ;
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 छपाई  की  लागत  सहित  )  लगभग  वस्तु  विनिमय  समझौते

 ev  लाख  रुपय  है  ।  ९३४.  श्री  अमजद  अली  :  खाद्य  तथा

 विद्युत  केन्द्र
 कृषि  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 भारत  ने  खाद्यान्न-संबंधी  अपनी

 ९३२.  श्री  to  प्रभाकर  कपा  रेल
 ज़रुरतों  के  सिलसिले  में  पिछले  दो  वर्षों  में

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करने  कि  भारतीय
 कितने  वस्तु  विनिमय  समझौते  किये  ;  तथा

 रेलवे  के  स्वामित्व  में  कितने  विद्युत  केन्द्र

 किन  किन  देशों  से  यह  समझौते
 है  ्र  उनके  द्वारा  कितनी  विद्युत  का  उत्पादन

 होता  हुए  श्र किन  किन  acl के  बदले  में

 arara प्राप्त  किये  गये  ?

 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री

 :  भारतीय  रेलवे  के  पास
 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  (att  एम०

 वी०  :  पांच  ।

 कुल  मिलाकर  १३३  विद्युत  केन्द्र  हें  जो

 लगभग  Ruy  ४०  लाख  यूनिट  वार्षिक  विद्युत
 पाकिस्तान

 शर  श्रर्जेन्टाइना  से  पटसन  की
 पैदा  करते  ह्

 कच्चा  चाय  झ्र

 राजस्थान में  राष्ट्रीय  राजपथ  अ्रमरीकी  गेहूं  के  बदले  में  खाद्यान्न  लेने  के  लिये

 समझौते किये  गये ९३३.  श्री  भो खा भाई  :  यातायात

 मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  भाटापाड़ा  के  लिय  टे  लोहान  कने  क्वीन

 राजस्थान  में  पंचवर्षीय  योजना
 ९३५.  श्री  ato  एन०  मिश्र

 के  अन्त  में  राष्ट्रीय  रजपथों  के  अन्तर्गत
 संचरण  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कितने  मील  सड़कें  जायेंगी  ;  तथा
 मध्य  प्रदेश  के  रायपुर  ज़िला  स्थित

 १९५३  के  अन्त तक
 कितने  मील

 पाड़ा  डाकघर  में  पब्लिक  टेलीफोन  कॉल

 सड़कें  पूरी  की  जानी  हें  शौर  १६५४  में
 आफ़िस  कब  से  खोला  गया  कौर

 कितनी  बनायी  जानी  हैं  |
 १९५२-५३  में  उससे  कुल  कितनी  ars

 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री

 :  राष्ट्रीय  राज पथों  में  क्या  भाटापाड़ा  के  लोगों न  अपन

 शामिल  की  गई  राजस्थान  की  सड़कों  की  घरों  में  या  दुकानों  इरादी  में  टेलीफोन  कनेक्शनों

 लम्बाई  R€o  मील है  जिसमें  से  अभी  २५
 के  लिये  आवेदन  किया है

 ?

 मील  नहीं  बनी  है  ।  पंचवर्षीय योजना  के  at  यदि  हां  कितने  भ्रावेदन-पत्र

 में  कुल  लम्बाई  में  प्रकार
 न  |

 हे  पौर  कब  से  ?

 संभवत :
 सदस्य  को

 क्या  उन  के  घरों  पर  टेलीफोन

 बड़ी  सड़कों  को  जोड़ने  वाली  सड़कों  कें  निर्माण  कनेक्शन दे  दिये  गये  हें  ?
 को  निर्दिष्ट कर  रहे  नये  सिरे  से  बनाई

 यदि  नहीं तो  क्यों  ?
 जाने  वाली  सड़कों  को  नहीं  ।  PEKR-UY

 के
 अन्त  तक  लगभगਂ ३  मील  सड़क  बन

 जाने  क्या  सरकार  आवेदन  करने  वाले

 की  राशा  है  कौर  PEYS-UY  में  ८  मील  लोगों  के  ste  दुकानों  पर  टेलीफोन

 बन  जाने  की  है  ।  कनेक्शन  देना  सोच  रही  है  ?
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 टेलीफोन  रखने  वाले  को  अपने यदि  तो  उन्हें  कनेक्शन कब

 an  दे  दिये  जायेंग े?  टेलीफोन  के  साथ  रोज़ਂ  से

 संचरण  उपमंत्री  राज  :
 तक

 के
 लिये

 कुल  कितनी  डोरी  मिल  सकती

 ?
 भाटापाड़ा  में  पब्लिक कॉल  झ्राफिस

 Jor¥-EVS  को  खोला  गया  था  |  दअरसल
 var  टेलीफोन  रखने  वाला

 उस
 की

 लम्बाई को  अतिरिक्त  डोरी  के  दान  दे १९४५२  से  फरवरी  १९४५३  के  ११  महीनों में

 १०,२५४ रु०  ११  झा०
 की  हुई

 ।  कर  बढ़ा  सकता  है  ?

 जी  हां  ॥.  क्या  डोरी  की  अधिकतम  लम्बाई

 गत
 वर्ष

 से
 लगभग  ३०  निश्चित है  ?

 पत्र  भराये  हें  ।  यदि  ef  तो  वह  कितनी  है  ?

 (4)  श्री  तक
 ७  कनेक्शन दिये  गये  हैं  संचरण  उपमंत्री  राज  :

 तथा  एक  बड़ा  स्विच-बोर्ड  २६६

 लगाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  बढ़े  हुए  कनेक्शन  ४३

 विचाराधीन  झ्रावदन  पत्र
 चालू वर्ष  में

 कौर  प्रतीक  कनेक्शन दिये  जाने  र्ण्रे

 की  आशा है  ।  मान  १९४५४  तक  ।

 र८४५

 बालोदा  बाज़ार  के  लिये  पब्लिक  काल  आफ़िस  डोरी  की  लम्बाई  निर्धारित  नहीं

 टेलीफोन  मांगनें  वाला  जिस  जगह  टेलीफोन
 ९३६. श्री  भरी  एन०  संचरण  मंत्री  लगवाना  चाहता है  उस  के  लिये  जितनी  डोरी

 बतलाने की
 कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार

 मध्य  प्रदेश  के  रायपुर  ज़िला  स्थित  बालोदा
 कीਂ  जरुरत  होती  उतनी  दी  जाती  है  ।

 जी  विशेष  मामलों
 बाजार  में  एक  पब्लिक  कॉल  wife  खोलना

 सोच  रही  है  ?
 रित  किराया  देकर  |

 तथा  कोई  श्रघिकतम
 संचरण  उपमंत्री  राज  .

 :

 सीमा नहीं  है  परन्तु  विभाग  १०  गज  से

 जी  at  |

 अधिक  डोरी  देना  पसन्द  नहीं  करता  क्योंकि

 रायपुर  एक्सचेंज  आफिस
 इस  से  लम्बी  डोरियों  में  गड़बड़  हो  जाने की

 ९३७.  बी०  एवं  मिश्र  :  संभावना  अधिक हो  जाती  है  ।

 संचरण  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  नीलोर  में  अधिक  की  खान  )

 मध्य  प्रदेश  के  रायपुर  एक्सचेंज  आफिस
 ९३८.  श्री  नाना दास

 :
 श्रम

 में  चालू  टेलीफोन  कनक दानों  की  संख्या
 मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  नीलोर

 कितनी है  कौर इस  समय  नये
 कनेक्शनों

 ज़िले  की  कौन  कौन  सी  श्रमिक खानों  में  खानों

 के  लिये  कितने  भ्रावेदन  पत्र  विचाराधीन  हें  ?
 के  ora  gat.  निकालने  के

 उन्हें  कब  तक  निबटा  दिया  पंखे  wie  का  प्रबन्ध है  ?

 जायगा  wa  खानों  में  भी

 वहां  के  बोर्ड  पर  इस  समय  कितने  पंखे  शर  का  प्रबन्ध  किये  जाने  केਂ  लिये

 टेलीफोन  कनेक्शनों  का  काम
 हो

 सकता  है

 !
 सरकार  ने  कया  क़दम  उठाये  हैं  ?
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 खली  तथा  कृषि हार श्रम  उपमंत्री  आबिद
 :

 तथा  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  प्रौढ़
 ९४१.  श्री  झूलन  सिन्हा  क्या  खाद्य

 यथासमय  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
 तथा  कृषि  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 गत  दो  वर्षों  में  भारत  में  खली  ak
 अधिक  उद्योग  में  मृदु  की  मजूरी

 कृषि सार की  खपत  में  ग्र नुमा नित
 ९३९.  श्री  श्रम  मंत्री

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  मद्रास  राज्य  के
 इन  वस्तु झ्र ों  की  जितनी

 कता  होती  है  उस  का  कितना  प्रतिशत  भाग
 wap  उद्योग में  लगे  मज़दूरों  को  दी  जाने

 भारत में  उत्पादित  होता  है  कौर  उक्त  काल  में
 वाली  मजूरी  की  न्यूनतम  व  अधिकतम  दें

 क्या  हें ?
 बाहर  से  कितनी  मात्रा  मंगाई  तथा

 भारत  इन  वस्तुओं  के  मामले  में

 क्या  यह  दरें  नीलोर  ज़िले  में  लागू  कब  तक  झ्रात्मनिभेर  हो  जायेगा ?

 खाद्य  तथा  उपमंत्री  एम०
 श्रम  उपमंत्री  (att  आबिद  :

 ato  :  तथा  गत  दो

 तथा  सुचना  इकट्ठी  की  जा
 वर्षों  में  देश  में  खली  का  उत्पादन

 रही है  दौर  यथासमय  सदन  पटल
 पर

 बीस  लाख  टन  प्रति  वर्ष  रहा  है
 ।

 इस  में  से
 रख  दी  जायेगी  ।

 कुछ  मात्रा  जानवरों  के  खाने के  लिये  झर

 हिलोर  में  अधिक  की  खानों  के  लिये  क्वाटर
 कुछ  खाद  के  लिये  काम  में  लाई  जाती  है  ।

 इस  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  कि  खाद के

 लिये  कितनी  मात्रा  काम  में  लाई  जाती  है  । ९४०.  श्री  श्रम॑  मंत्री

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  नीलोर  ज़िले  में  कोई  खास  मात्रा  का  प्रख्यात व  निर्यात  नहीं

 gat  देश  में  खली  की  जरूरतों  का अनुमान wae  खानों  में  कितने  मज़दूरों  को

 क्वाटर दिये  गये  हें  ?
 कठिन  है  क्योंकि  यह  खली  और

 पशु-उत्पादों  के  दामों  पर  निभंर  होती  है  ।
 प्रत्येक  प्रकार  का  क्वाटर  कितने

 इसमें  सन्देह  नहीं  कि  पोषकਂ  तत्वों  की  दृष्टि  से

 क्षेत्र पर  बना है  प्रौढ़  उस  की  रचना  किस
 जानवरों  को  खिलाने  के  लिये  हमें  खली  की

 प्रकार की  है  ?  वर्तमान  उपलब्ध  मात्रा  से  अधिक  की

 नीलोर  ज़िले  में  अ्रश्नक
 की

 खानों  कता है  ।  जहां  तक  निसारों  का  प्रश्न

 में  काम  करने  वाले  मजदूरों  को  क्वाटर  देने  इस  समय  जो  मुख्य  कृषि सार  काम  में  लाये जा

 के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हें  शर  रहे  ह  वे  सल्फेट  श्रॉफ़  भझ्रमोनिया  आर

 उस  के  क्या  परिणाम  निकले  ?
 सुपर  फास्फेट  क. ह  EX  में  सल्फेट  ए

 अमोनिया
 को

 खपत  ३  लाख  टन  TH  पहुंच
 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  )  गई  थी  लेकिन  Pays  में  ऊंचे  दामों  तथा

 तथा  सूचना  इकट्ठी की  जाती
 alk

 कृषिसार  का  प्रयोग  करने  वाले कछ  बड़े  बड़े
 यथा  समय  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 क्षेत्रो ंमें  मौसम  की  हालत  के  कारण  मांग

 एक  गृह व्यवस्था
 गिर गई  ।  देश में  सल्फेट  ग्राफ़  अमोनिया

 योजना  को  लागू  करने  के  प्रश्न  पर  विचार
 लगभग  2,40,0  ००  टन  उत्पादित  होता  है  ।

 जा  रहा  है  ।  यह  उत्पादन  PEN  में  ५२,७००  टन  था
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 और  CE: में  २,२०,३००  टन |  १९५१  किये  गये  कौर  wa  तक  कितना  भुगतान

 में  एक  लाख  टन  का  आयात त्सा  था  किया

 कौर  १९४५९  में  २,३२,६००  टन  का  |  इस
 क्या  यह  सच  है  कि  मोकामा  पुल  के

 मामले  में  मांग  अधिकतर  दामों  पर  लिये  वहां  इकट्ठा  किये  गये  सामान  की  चोरी

 निर्भर  होती  हालां  कि  प्रदर्शन  भ्र  प्रचार
 करने  प्रौढ़  उसे  नुक़्सान  पहुंचाने  के  कारण

 से  बहुत  कुछ  प्राप्त  जा  सकता  रेलवे  सम्पत्ति की  हानि  हुई  है  ;  तथा

 तराशा है  कि  FRE  में  खपत  लगभग  ५  लाख
 यदि  ऐसा  है  तो  कितनी  हानि

 ठन  हो  जायेगी ।  सुपर  फास्फेट का  जहां  तक

 सम्बन्ध  2  वर्तमान  यूनिटों  की  हुई है  कौर  इस  सम्बन्ध में  यदि  कोई  क़दम

 उठाये  गये  है  या  उठाये  जाने  वाले  हें  तो  वे
 क्षमता  लगभग २  लाख  टन  प्रति  वर्ष  की

 है  परन्तु  १९५१  कौर  PER  में  केवल  क्या हें  ?

 ६०,००० टन  वार्षिक  का  ही  उत्पादन  हुआ |  रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री

 इन  वर्षों में  खपत
 भी

 लगभग  इतनी  हुई
 थी  ।  :  सूचना  इकट्ठी  की  रही  है  कौर

 १९४५१  तथा  PENR  में  ३,०००  टन  का  आयात  प्राप्त  होते  ही  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायगी

 किया  गया  ।  जरूरत का  जहां तक  सवाल

 इस  में  सन्देह  नहीं  कि  इस  से  कहीं  अधिक  कलकत्ता से  इम्फाल  माल  भेजना

 मात्रा  की  खपत  हो  सकती  है  परन्तु  हमें  इस  के  ९४३.  श्री  एल०  जे०  सिह

 लिये  प्रदर्शन  झ्र  प्रचार  द्वारा  मांग  बढ़ानी  रेल  मंत्री  कलकत्ता  से  इम्फाल  के  निकटतम

 होगी  इस  का  मूल्य  ऐसे  स्तर  पर  निश्चित  स्टेशन  तक  माल  भेजने  में  ग्राम  तौर  पर

 करना  होगा  जिस  से  कि  काश्तकार  इसे  लगने  वाले  समय  के  बारे  में  ४  मार्चे  १९४३  को

 ख़रीदने  राय  |
 पूछ  गये  तारांकित प्रदान  संख्या

 .  CEQ  के

 वर्तमान  मांग  के  आधार  देश
 सम्बन्ध  में  उठाये  गये  प्रनुपूरकों  को  निर्दिष्ट

 ~
 खली  ate  कृषि सारों  में  प्रात्मनिभेर  है  परन्तु  करने  की  कपा  करेंगे  और  बतलायेंगे  कि

 यहां  इस  शभ्रात्मनिर्भरता  का  कोई  विशष  महत्व  कलकत्ते  से  इम्फाल  के  निकटतम  स्टेशन  तक

 नहीं  क्योंकि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  तथा  माल  भेजन  में  श्राम  तौर  पर  कितना  समय

 जानवरों को  swear  खिलाने की  दृष्टि  से  हमें  लग  जाता है  ?

 मांग  बढ़ानी  होगी  ।  ज्यों  ज्यों  मांग
 मनीपुर  रोड  स्टेशन  से  इम्फाल

 देश  में  क़ृषिसार  के  उत्पादन  में  वृद्धि करने  के  माल  पहुंचने  में  श्राम  तौर  पर  कितना  समय

 लिये  क़दम  उठाये  जायेंगे  ।
 लगता है  ?

 मोकामा  teat  पर  चोरियां

 रेल
 यातायात  उपमंत्री

 ९४२.  श्री  झूलन  रेल  मंत्री  :  कलकत्ते  से  इम्फाल

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 के  निकटतम  स्टन  तक

 PEXQ  तथा  PEAR  में  मोकामा  माल  भेजने  में  औसतन जो  समय  लगता है

 जंकशन पर  गोदामों में  से  माल  चोरी करने  के  वह  इस  प्रकार है  :--

 कितने  मामले  पुरे  वैगन  का  भार  ११.५  दिन

 मोकामा  में  माल  की  चोरी  के  छोटे  छोटे  भार  जो  पूरे  वैगनों द  दे  4  न

 सम्बन्ध  में  क्षतिपूर्ति  के  कितने  दावे  में  नहीं  जाते  ३३  दिने



 ४  लिखित  7  ७  अप्रैल ह  लिखित  कतर  2Eee

 इन  छोटे  भारों को  गाड़ियों में  ले  जाया  केन्द्रीय  पद सन  समिति

 ता  है  रास्ते  के  कई  स्टेशनों  पर

 जाता  है  |  ९४६.  श्री  क्या  खाद्

 मणिपुर  रोड  स्टेशन  से  (

 हया  कृषि  मंत्री  २६  2k 43  को केन्द्रीय

 पटसन  समिति  के  सम्बन्ध  में  पूछे  गये  तारांकित

 पर  चलने  वालें  वाहनों  दारा  इम्फाल  पहुँचने  मे alaad  २  दिन  लगते ह
 संख्या  १०२०  का  निर्देश  करने  तथा  यह

 बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि

 वबन ४ ।दन मगलसरार  रे
 ard

 set

 ९४,  श्री  रघुनाथ  fag
 :

 क्या  रेल  मंत्री  नियमों  के  अन्तर्गत  एक  केन्द्रीय

 यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे कि  :  पटसन  समिति  कितनी
 श्रवषि  तक  काम

 सन्‌  PEYL—NR TAT तथा  १९५२-५३  करती

 में  मुगलसराय  रेलवे  ज  में  कितनी  चोरियां

 a  बनाई

 तथा
 कितने  मामलों  को  पकड़ा

 कितने  मामलों में  प्रभियुक्तों  को  छोड़  क्या  झ्रासाम  कें  केन्द्रीय  पटसन

 दिया  गया  are  कितने  मा  भलों  में  सजा  हई  ।  समिति  के  वर्तमान  सदस्यों  की  श्रासाम

 राज्य न  सि पा रिदा की  थी  ?
 रेल  यातायात  उपमंत्री

 अलं गे दान )  :  सुचना  इकट्ठी
 की  जा  रहे  ग्रोवर

 खाद्य  तथा  कृषि  उपेंत्रीं  एम० मिलते  ही  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 गेहूं  आधार
 ato  कृष्ण प्पा  ):  उस  संकल्प  जिसके

 marta  यह  समिति  गई  किसी
 ९४५.  श्री  अमजद  खाद्य  तथा  उपबन्ध  द्वारा  भारतीय  केन्द्रीय  पटसन  समिति

 कृषि  मंत्री  यह  बतलाने की  कपा  करेंगें कि  वर्ष  की  कालावधि  किसी  rater  तकਂ  सीमित  नहीं
 तथा  १९५१-५२  में  (2१)  ८  ।

 यह  एक  रजिस्टर  समिति है  प्रौढ़  यह
 (२)  (३)  श्रास्ट्रलिया  ग्र निश्चित  sate तक  रह  सकती है  ।  इस  के

 (¥)  श्र्जन्टाइना  तथा  (५)  रूस  से
 गेहू

 सदस्यों  की  कालावधि  तीन  वर्ष  होती  है  जो
 क्रि तनी  मात्रा  में  रायात  कियां  गया  था  ॥

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  एम०वी ०

 कि
 उस

 तारीख
 से  मानी  जाती  है  जब  कि  वें

 इस  समिति  के  लिये  नाम  निर्देशित
 किये

 जाते
 कृष्ण प्पा )  :  जिन  देशों  के  बारे  में  पूछा  गया  ह्

 यह  पाबन्दी  उन  सदस्यों  पर  लागू  नहीं
 है  उन  से  निम्नलिखित  मात्रा  में  ate  आयात

 होती  जो  कि
 पदों  के  कारण  इस  के  सदस्य

 किया  गया  था

 मात्रा  ०००
 टनों  में  )

 होते  कौर जो  तब  तक  इस  के  सदस्य

 देश  PEXo—Ye  PExX2  ्  होते  जव
 तक  कि

 बे  अपने  उन  पदों पर
 ene  ee  ee  conte  Sy  Sy  Sa  nen  EO  नियुक्त रहते  हें  ।

 श्रमिक  yy  2Y¥R  RYVOR

 294.¥ ४  R3aLy  चूंकि  रिक्त  स्थान  जब  खाली

 ऑस्ट्रेलिया
 =  RG  क

 ६०६.८  R190  ४
 होते  हूं  उसी  समय  भर  दिये  जाते हें

 इस  में  तई  समिति  बनाने का  तो  कोई  प्रश्न Elo

 eo  EA  नाक  ही  नहीं
 '

 कुल  योग  ५८४, १  RUS
 निल  ey  परा

 2५९  PSD
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 खाद्यान्न  वाहक  लगातार  खाद्यान्न  वाहकों  के  रूप  में  काम  नहीं

 लिया  जाता  है  ।  उन  से  खाद्यार  नि का  काम
 ९४८.  श्री  रघुनाथ  कया

 शत  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे  aa  लिया  जाता  है  जव  कि  वे  इस  के  लिये  मिल

 किः
 सकते  हों  कौर  जब हस  काम  की  /

 भारत
 कता हो

 PERE  में  २.१०  लाख  ठन
 खाद्यान्न वाहकों  की  संख्या  ;

 भारत  को  कितनों  की  oraz.
 खाद्यान्न  रवायात  करने  का  विचार  है  जिस  के

 लादने के  लिये  ३६०  जहाज  लगाने  पढ़ेंगे  ।
 कता

 पंच  वर्षीय  योजना  में  खाद्यान्न
 पंच  वर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत

 कितने  निर्मित  करने  का  आयोजन  है
 ?  वाहकों  का  कोई  विशेष

 उपबन्ध  नहीं  है  ।  योजना  के  श्रन्तगंत  भारतीय

 रेल  यातायात  स्वामित्व  वाले  जहाजों की  संख्या  में २  लाख

 अरूगेशन) : (क) सभी माल कौने वाले सभी  माल  ढाने  वाले  ग्रौस टन से टन  &  अधिक  के  ३७  जहाज  बढ़ाने  का

 भारतीय  जहाज़ों  में  कि  इस  समय  विचार  है  ।  ये  सब  जहाज  पाइवंवर्ती

 कुल ८६९  कुछ  ऐसे  उपयुक्त  परिवर्तन  अथवा  विदेशों  के  साथ  किये  जाने  वाले

 कर  जिस  से  कि  इधर  उधर  व्यापार में  खाद्यान्न  वाहकों  के  रूप में  काम

 ब  गिर  उन  से  खाद्यान्न  वाहकों  का  काम  में  लाये  जा  किन्तु इन  का  प्राथमिक

 लिया जा  सकता  है  ।  किन्तु  उन  में  से  प्रतिकार  sera यह  है  कि  जहाजों  से  होते  वाले

 व्यापार  में तटीय  तथा  अरन्य  व्यापार में  लगे  रहते  भारतीय  कम्पनियां  कौर

 उन  में  से  किसी  से  भी  विदेश  रूप  से  या  अधिक भाग  ले  सकें  ।



 Par.
 18,  Ti,  प  63,

 i  v

 भक ३  मंगलवार

 साया ७  ७  [...)  १९५३

 111.0 vet
 al

 rhea  )
 |

 |

 जयते

 151  Lok  Sabha

 संसदीय  वाद  विवाद

 OO  ed

 लोक  सभा

 शासकीय  FAA

 संस्करण )

 भाग  २--प्रश्न  भ्र ौर  उत्तर  से  पृथक  कार्यवाही

 विषय-सूची

 वित्त  विधेयक--याचिका  समिति  के  प्रतिवेदन  का  पुरःस्थापन  भाग  २९४८]

 अनुदानों  की  मांगें  भाग

 मांग  संख्या  २६--वित्त  मंत्रालय  [qs  भाग

 न  yy  २७--सीमा  दृश्य  भाग  २९४८--३०२१]

 हैं  1६  उत्पादन  शुल्कों  भाग  २९४८--३०२१]

 ह  ह  कर  समेत  आयों  पर  कर  [qs  भाग

 (1  ”  ३०--अफीम  [TSS  भाग  WVC— 302? |

 प  ३१--स्टाम्प प्री  [TSS  भाग

 डे  ड्  ३२--दाखा  विषयों  के  प्रशासन  कौर

 कोषागार ों  के  प्रबन्ध  के  लिए  अन्य

 सरकारों  विभागों  आदि  को  किया गया

 भाग  २९४८--३०२१]

 1.0  पीडी  2  न
 परीक्षा  भाग

 ह  बड  aT  पृष्ठ  भाग  २९४८--३०२१]

 कृपया  पन्ना  पलटाये
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 मांग  संख्या  3 4=-cHAIS  भाग  २९४८--३०२१]

 जै  न  प्रादेशिक  तथा  राजनीतिक  पेंशनों
 भाग

 जै  ”?  ३७--वार्धक्य  वृत्तियां  तथा  निवृत्ति  वेतन  भाग  २९४८--३०२२]

 ह  मंत्रालय  के  अधीन  विविघ

 विभाग  तथा  व्यय  भाग

 हड  (6  ३९--राज्यों  को  सहायक  अनुदान  भाग

 प  Yo—AFT  तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच

 विविध  समन्वय  भाग  २९४८--३०२२]

 33  (1  ¥——AAAT LT  भुगतान  भाग

 पड  जै  CV faatsTt  पूर्व  के  भुगतान  भाग  २९४८--३०२२]

 प  हैड  ११६--भारतीय  सुरक्षा  मुद्रणालय  पर  पूंजी
 व्यय  [qs  भाग  २९४८--३०२२]

 मी  0.0 4.0  8 <o-—FAaT  पर  पूंजी  व्यय  भाग  २९४८--३०२२]

 ही  0.0  वेंतनों  का  निष्क्रमण  मूल्य  [qs3  भाग

 (6 |  डी  किए  गए  व्यक्तियों  को  भुगतान  भाग  २९४८--३०२२]

 0८  ह  १२१--वित्त  मंत्रालय  का  अन्य  पूंजी  व्यय  [Ts  भाग  २९४८--३०२२]

 पप  >  १२२--केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिए  गए  ऋण

 तथा  घन  भाग  २९४८--३०२२]

 Ny  शै  Ae I? |  मंत्रालय  भाग  ३०२१--३२०२२]

 ¥¢(—fatacar  सेवाएं है  पी  पृष्ठ  ATT  २०२१--३२०२२]
 wy

 %  बै  o—-Blt  स्वास्थ्य  पृष्ठ  भाग  न्  क
 २२]

 जी  0.0  ५१--स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  अधीन  विविध

 व्यय  [783  भाग  FoR

 तथा  प्रसारण  मंत्रालय  [TSS  भाग  ROR
 पी  पी

 ”  ्  GO— TAIT  पृष्ठ  ATT  ३०२१--३०२२]

 eo fafa  मंत्रालय
 4.0  पृष्ठ  माग  ३०२१--२०२२]

 ”  %  9  व्यवस्था  [TSS  भाग  ३०२१--३०२२]

 वी  म  e2——TTHay  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 अनुसन्धान  मंत्रालय  भाग  ३०२१--३०२२]

 पी  पै  ७३--भारतीय  भू-परिमाप  [qs  भाग

 ी  ov——eaTaeafan  परिमाप  भाग
 |

 ड  ह  g4—STT HT  परिमाप  भाग

 ड 44.0  o&— areal  परिमाप  भाग
 ३०२१--३०२२]

 ै  ब  ie—ata  [78s  भाग
 ३०२१--३०२२]

 श  ी  ७८--वैज्ञानिक  अनुसन्धान  [qs  भाग  ३०२१--३०२२]

 पै  3  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 अनुसंघान  मंत्रालय  के  अधीन

 विविध  विभाग  तथा  व्यय
 पृष्ठ  भाग

 कृपया  बाकी  कवर  के  तीसरे  पेज  पर  देखिये



 संसदीय
 वाद

 विवाद

 ६  भाग  qaaya  और  उत्तर  से  इसका  कार्यवाही
 )

 शासकीय

 २९४८  २९४९

 लोक  सभा
 अलावा वहां  पर  जो  भी इंडस्ट्री है  वह  होम

 इंडस्ट्री है  दौर  वह  बनारसी  वुमन
 ७  १९५३

 कारपेट  रोक  भ्रोपियम  इन  तीन  चीजों  की

 सदन  कीਂ  बैठक  दो  बजे
 '

 समवेत  हुई  इंडस्ट्री  लेकिन  श्राप  देखेंगे  कि  इस

 महोदय  अध्यक्षपद  पर  आसीन
 हम  पाकिस्तान को  शाहाबाद कर  रहे  ह  |  हमारे

 प्रश्न  अ्रौर  उत्तर  ईरान  यू  ०  पी०  में  करीब  तीन  लाख  मुसलमान

 भाग  १)
 aaa ह  |  केवल  वही  नहीं  पाकिस्तान जा  रहे

 १५  कप
 ह  बल्कि  हिन्दू

 लोग
 भी  हिन्दुस्तान  छोड़कर

 पाकिस्तान  को  भाग  रहे  हे  ।  इस  का  कारण
 वित्त  विधेयक

 ae  है  कि  बनारसी  इंडस्ट्री का  धीरे  धीरे
 याचिका  समिति  के  प्रतिवेदन  का  पुर:स्थापन

 खातमा  हो  रहा  हैदर  उस  के  साथ  ही  साथ

 पंडित  ठाकुर  दास  arta  :
 वुमन  कारपेट  इंडस्ट्री  का  भी  धीरे  धीरे

 में  केन्द्रीय  सरकार  के  PEYI—VY  के  वित्तीय
 खातमा  हो  रहा  है  कौर  हिन्दुस्तान  के  बाहर

 वर्ष  के  वित्तीयਂ  प्रस्तावों  को  प्रभावी  करने  के  ईरान  में  मलाया  भ्र फ़ीका  चीन

 हेतु  प्रस्तुत  विधेयक  पर  याचिका  समिति  का
 अरब  में  जितने  स्थानों  पर  हमारे  बाजार  थे

 प्रतिवेदन  सविनय  सदन  के सम् झख  रखता  हूं  ।  उन  बाजारों पर  धीरे  धीरे  पाकिस्तान का

 हाथ  फैल  रहा  है  कौर  अगर  यही  स्थिति  रही

 अनुदानों  की  मांगें
 तो  थोड़े  दिन  में  सारा  मार्केट  पाकिस्तान

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सदन  वित्त
 के  हाथ में  ग्रा  जायगा  |  अब  को

 मंत्रालय  की  भ्रनुदानों  की  मांगों  की  समेत  बताऊंगा कि  हमारे  हिन्दुस्तान में  यहਂ  कहा

 चर्चा  जारी  रखेंगी  ।  जाता है  कि  करीब  २४५, या  ३०  लाख  पाउंडਂ

 रेशम  की  हर  साल  श्रावस्यकता होती  है  । श्री  रघनाथ  सिह  बनारस-मध्य

 उपाध्यक्ष  जैसा  में  ने  कल  कहा था
 इस  में  से  हिन्दुस्तान  में  कुल  १४,१७,७३०

 कि
 ईस्ट  यू०  पी०  की  आबादी  करीब  दो  पाउंड  पैदा  होता  है  ।  इस  का  यह  है

 करोड़  ग्रथित  जितनी  राजस्थान  की  है  कि  ११  लाख  से  लेकर  सोलह लाख  पाउंड

 उस  से  सी०  पी०  के  बराबर  शर  तक  रेशम  की  हमारे  यहां  पर  कमी है  ।  इस

 कमी  को  सन  ४८  से  पहले  हम  जापानी रैदास मैसूर  के  दूने  से  भी  प्रतीक  है  ।  लेकिन

 विचार  करें  कि  इस  इतने  बड़े  भूभागਂ  में  केवल  इटालियन  दाम  से  पुरा  करते  थे  ।  लेकिनਂ

 एक  काटन  मिल  है  ate  fas  एक  जूट  मिल  है  wa  जब  से  यह  टैरिफ  हमारे  यहां  शुरू  हुई  है

 शर  वहां  की  आबादी दो  करोड़  है  ।  इस  के
 शर  ३०  पर

 सेंट
 ऐड  वेलोरम  ड्यूटी

 ai
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 २९५०  अनुदानों  की  मांगें  ७  अप्रैल  १९५३  मांगें  २९५१

 रघुनाथ

 आता था, उस में उस  में  बहुत  रेशम  बनारसी सामान
 तीन  रुपये  १४  थ  प्रति  पाउंड  के  हिसाब  से

 सरकार  लगाया  जाने  लगा  है  तब  से  हमारे
 के  लिये  पाकिस्तान से  स्मगल  हो  कर

 फल  यह  होता  है  कि  चूंकि  पाकिस्तान  से  रेशम

 यहां  हिन्दुस्तान  में  जापानी  रोक  इटालियन

 रेशम  Vey  रुपये  में  पड़ता  है  जो  कि  पाकिस्तान
 स्मगल  हो  कर  है  अतएव  वहां  सस्ता

 पड़ता  सरकारी  नदीय  है  ।  बनारस  में
 में  १२८  रुपये  में  पड़ता है  ।  होता यह  है  कि

 काम  करने  वाले  तो  ज्यादातर  मुसलमान
 सौ  रुपये  में  १७  रुपये  का  फक  पड़ता  है  शर

 लेकिन
 पूंजी  लगाने  वाले  हिन्दू  हें

 ।
 इस  वास्ते

 यही  सब
 से  बड़ा  कारण  है

 कि
 जो  व्यापारी

 जो  पूंजी  लगाने  वाले  लोग  ह  वे  धीरे  धीरे
 हमारे  ईरान  यू

 ०  पी०
 के  हे  वे  झपना माल

 बाहर  नहीं  भेज  सकते  |  लिहाज़ा वह  पाकिस्तान
 पाकिस्तान  की  तरफ़  जा  रहे  ह

 पाकिस्तान  गवर्न्मंट  ने  कराची दाहर  में  एक
 में  जाकर  बस  गये  ह  ।  यहां  में  बाप  को  यह

 बनारस  मार्केट  क़ायम  की  बनारस  नाम

 बताऊंगा कि  हिन्दुस्तान  में  जो  १४,  १७,७३०
 की  कालोनी  कायम  की  है  ।  जहां  की  वह

 पाउंड  रेशम  होता  है  उस  में  से  खुद  मंसूर  में
 ऐनकरेज कर रहा है कि कर  रहा  है  कि  ग्रा ज़म गढ़  मऊ

 23,40,000  पाउंड  पैदा  होता  है  ौर
 बनारस  बनारसी कपड़ा  बनाने  वाले

 काश्मीर  2,20,930  पाउंड  पैदा  करता
 पास्कितान में  जा  कर  नाबाद हो  जायं  |  इस

 लेकिन  मुराद खुद  €  लाख  ५०  हजार  पाउंड  का  फल  यह  हो  रहा  है  कि  धीरे  धीरे  बनारस
 की  ५५ अपन  यहां  खपत  करता  है  मसूर  से  जो  ज्यादा  अच्छे  कारीगर  ह  वे  तो  पश्चिमी

 में  जितना  रेशम  पैदा  होता  है  उस  का  ६०
 पाकिस्तान  जा  रहे  हें  श्र  जो  हिन्दू  पूंजी  देने

 दात  रेशम  मैसुर  खुद  प्रपने  यहां  खपत  करता  वाले हे  वे  धीरे  धीरे  पाकिस्तान  की  शर

 काश्मीर  2Y¥,vvo  पाउंड  रेशम  प्रयास
 नज़र  किए  है  |  नतीज़ा  यह  है  कि  वार  टाइम

 जितना  पैदा  करता  है  उस  का  साढ़े
 में  जो  बनारसी  कपड़ा  ३००  कौर  ६००  रुपये

 प्रतिशत  अपने  यहां  खपत  करता  है  ।
 की  क़ीमत  में  बिकता  श्राप  को  सुन  कर

 इस  प्रकट र  हिन्दुस्तान  में  जितना  रैदास  जो  लोग
 ताज्जुब होगा  कि  ATT  वह  ६०  रुपये  का  फिर

 उत्पादन  करते  हें  अर्थात्‌  मैसुर  र
 भी  कोई  खरीदने  वाला  नहीं  है  ।  पहले  क्या

 वह  उस  का  ५५  प्रतिदिन  ग्रसित  यहां  भ्र पनी
 होता  था  कि  हम  रेशम  इटली  से  मंगाते  थे  हम

 इंडस्ट्री  के  लिए  प्रयोग  में  लाते  हूं  शौर  fas
 पहले  रेशम  चीन  से  मंगाते  पहले  हम

 vy  प्रतिशत  बाकी  हिन्दुस्तान  के  लिए  छोड़
 जापान  से  लेते  लेकिन  राज  चूंकि  हमारे

 दिया  जाता  है  ।  हमारी  गवर्नमेंट  की  यह  नीति
 ऊपर  ड्यूटी ३०  पर

 सेंट  श्राप की  इम्पोर्ट

 बहुत  खतरनाक  है  ।  भ्रमर  हम  इस  नीति  पर
 ड्यूटी  और ३ रुपय ३  रुपये  १४  का  है  श्राप

 का

 चलते  रहे  तो  बनारस  की  सिल्क  इंडस्ट्री  का
 सरकार  प्रो  इस  के  भ्र लावा  सेल्स  टेक्स  ।  तो

 सत्यानाश  हो  जायगा  |
 इस  तरह  भाव  में  १४५  प्रौर २८  रुपये

 अब  करेंगे  चल  कर  को  बताऊंगा  तक  का  अ्रत्तर  हमारे  प्रौर  पाकिस्तान के  अन्दर

 कि  ११  लाख  से  ले  कर  १६  लाख  पौंड  की  जो  पड़ता है  |  साथ  ही  साथ  इस  में  कौर

 tara की  कमी अगर  उस  की  हम  पत्ति  aia  देखें  कि  पाकिस्तान ने  ७५  पर  सेंट

 नहीं  करते  तो  सब  से  बड़ा  व्यौपार जो  हमारे  ड्यूटी  बनारसी  कपड़े  पर  लगाई  है  जिस  से
 कि

 हिन्दुस्तान  का  रहा  है  ,  उस  के  सब  विदेशी  बनारसी  सामान  जो  ईस्टनं य० यू०  पी० की  खास

 मारकेट  हम  प्रश्न  हाथ  से  खो  देंगे  ।  राज  चीज़  वहां न  जा  सके  ।  सीलोन ने  २०

 होता  क्या है  कि  जापानी  रेशम  जो  बनारस  में  पर  सेट  ड्यूटी  लगाई  बरमा  ने  ६०  पर  सेंट



 र९५२  अनुदानों  की  मांगें  ७  अप्रैल  १९५३  अनुदानों  की  मांगें  RRQ

 कौर  ईरान
 को

 सुन  कर  ताज्जुब  नहीं  करते  तो  याद  चाहे  काश्मीर  वाले

 होगा  RXo  रियाल  टैक्स  लगाया  है  इस  श्र मे  सूर  वाले आज  हंस
 लेकिन  वह  दिन

 तरह  अपराध  इस  इंडस्ट्री  को  पाल  सकेंगे  ?  दूर  नहीं  है  जब  कि  बनारस  वालों
 की

 लिहाज़ा  मेरे  दो  तीन  सेशन्स  ह  नगर
 तरह उन  को  भी  रोना  पड़ेगा  ।

 इस  इंडस्ट्री को  ATT  क़ायम  रखना  चाहते  ह  दूसरी  इंडस्ट्री कारपेट  की  है  ।  सन्‌  ReXo

 श्राप  को  सालूम  होना  चाहिये  कि  हम  महम ने  छः  करोड़  रुपय का  वुमन  कारपेट

 एक्सपोर्ट किया  ।  १९४५१ में  ४  करोड़ टीशन  से  नहीं  डरते
 ।

 बनारसी  रेशम  की

 इंडस्ट्री  सारी  दुनिया में  केवल  बनारस में  है  ।
 रुपये का  एक्सपो  किया  गौर  सन्‌  Rays  में

 हम  किसी  कम्पीटीशन  से  नहीं  डरते  ।  लेकिन  हम ने  दो  करोड़  रुपय  का  कारपेट  एक्सपोर्ट

 किया  ।  करोड़  रुपये  की  कारपेट  जो
 जब  हमारे पास  सामान  नहीं  तो  फिर

 हम  बाहर की  मारकेट से  काम्पीट  नहीं  कर
 से  हम  दो  ay  पहले  एक्सपोर्ट  करते  थे

 उस  की  जगह  हम  दो  करोड़  रुपये  की  कारपेट सकेंगे  ।  तो  हमें  सामान  दीजिएगा ।  को

 याद  है  कि  बनारसी कपड़ा  रोम  तक  जाता  एक्सपो टं  करते  चीन  का  ब्लाकेड है  ।

 रहा  fara  में  जाता  रहा  सारे  ईस्टने
 चीन  की  कारपेट  हिन्दुस्तानी  कारपेट  से

 कम्पीट  करती थी  ।  arr  ईरान  की  हालत एशिया  में  र  साउथ  एशिया  में  बनारस  का

 माल  छाया  gat  था  ।  लेकिन चारों  को  मालूम है  ।  ईरान  की  कारपेट भी

 हिन्दुस्तान की  कारपेट से  कम्पीट  करती  थी  ।
 तरफ़ से  हम  भाग  रहे  ह  श्र  पाकिस्तान

 धीरे  धीरे  सब  मार्केट  पर  हमला  करता  तो  ईरान  की  खराब  हालत  होने  से  श्र  चीन

 चला  जा  रहा  है  ।  यही  स्थिति  रही  तो  का  ब्लाकेड  होने  से  हम  दुनिया  की  कारपेट

 मार्केट  पर  कब्ज़ा  कर  सकते  थे  |  लेकिन जो  बनारसी  सामान  बाहर  जाता  रहा  है  उस  का

 सत्यानाश  हो  जायगा  ।  में  कहूंगा  कि  झगर  अपनी  उल्टी  नीति  के  कारण  श्राप  कारपेट

 इंडस्ट्री का  नाश  कर  ए्हेह  नाश कर रहे कर  रहे ar  अपनी  इम्पोर्ट  ड्यूटी  र  सरकार

 को  क़ायम  रखना  चाहते  ह  तो  मेरा  सुझाव  में  प्राय  को  समझाता  हुं  ।  आप  ने  वूल  के

 ह्  जो  बनारसी  सामान  जापानी  एक्सपोर्ट  को  खोल  दिया  ।  ड्राप  ने  यह  किया

 रैदास का  बन  कर  हिन्दुस्तान से  बाहर  भेजा
 कि

 जो  फाइन  वूल  वह  तो  श्राप  इम्पोर्ट

 उस  पर  ड्राप  जो  ड्यूटी  लें  प्रौढ़  सरहाने  करते  शोर  जो  मोटे  क़िस्म  का वूल  उस

 का  आप  एक्सपो  करते  ह  |  एक्सपोर्ट  करने
 उस  को  वापस  कर  दें  ।  फल  यह

 होगा कि  ४४५  रुपये  ड्यूटी  के  रूप  में  कौर  का  फल  यह  द्वारा  कि  हिन्दुस्तान  की  ऊन  का

 सरचाजे के  रूप  में  जो  श्राप  चाज  करते  हें
 भाव बढ़  गया  ।  wae  हिन्दुस्तान के  वूल

 का  भाव  ज्यादा  हो  गया  तो  कारपेट केा वह  ४५  रुपये  हम  को  फेर  देते  हैं

 तो  बाहर  पाकिस्तान  ही  कोई  भी  भी  अआटोमेटिकली  ज्यादा  हो  war  ।

 हमारे  कम्पीटीशन में  उस  का  सामना  [  अध्यक्ष  महोदय  अध्यक्ष  पद  पर  यासीन

 हम  श्रच्छी तरह से तरह  से  कर  साथ ही  हुए

 जब  हिन्दुस्तान  की  कारपेट  का  भाव  ज्यादा
 साथ  में  इस  के  लिये  भी  भ्रनुरोध  करूंगा

 कि

 यह  जो  जाजेंट  नाम  की  चीज़  पौर  हो  गया  तो  बाहर  कारपेट  की  खरीद  कम  हों

 शियल  सिल्क  जो  क़रीब  ६  करोड़  रुपये  की  गयी  |  इस  वास्ते  से  तो  कहूंगी कि  करोड़े

 साल में  हिन्दुस्तान में  जाती  उस  को  बन्द  रुपये  सालाना  हिन्दुस्तान  में  stat  के  रूप

 करना  चाहिये  ।  इस  को  श्राप  बन्द  विदेशी  fart  के  रूप  में  हम  हिन्दुस्तान  में
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 रघुनाथ  इस  बात  को  समझिये  कि  ३०  रुपये  में
 तो

 लाते  दो  वर्ष  के  अ्रन्दर  श्राप  ने  उस  में  से  arm  अफ़ीम  ऐंग्रीकल्वरिस्ट  से  हे

 करोड़  रुपये  हिन्दुस्तान  के  खोले  है  ।  में  तो  श्र  १२०  रुपये  प्रौढ़  १३०  रुपये  शर  १४०

 श्राप  से  कहूंगा कि  अगर  वूल के  एक्सपोर्ट  रुपये  २००  रुपये  सेर  तक  के  दाम  में

 पर  ग्रुप  थोड़ी  ड्यूटी  लगा  देते  तो  हम  बाहर  बेचते ~  २००  ३००  पर  सेट  श्राप

 कम्पीट  कर  सकते  थे  ।  हम  चीन  की
 उस  पर  पैदा  करते  हे  |  श्राप ने  मजदूरों

 ईरान  की  हम  दुनिया  सारी  को  at  फ़ायदा  पहुंचाया  लेकिन  जो  ग़रीब

 मारकेट  को  कैप्चर  कर  के  दिखा  देते  |  श्राप  किसान  जो  रफी  का  उत्पादन  करते

 अगर  थोड़ी  ड्यूटी  वूल  के  एक्सपोर्ट पर  लगा  उन  को  श्राप  ने  क्या  राहत  दी  ।  इस  वास्ते  में

 दें  तो  हम  दो  वर्ष  पहले  जो  करोड़  रुपये  की  श्राप  से  प्राय ना  करूंगा  कि  जहां  तक  कि  भ्रम

 कारपेट  एक्सपो  करते  हम  श्राप  को
 का सम्बन्ध  हम  प्रफीम  के  पक्ष  में  नहीं  हे  ।

 इतमीनान  दिलाना  चाहते  ह  कि  हम  बनारस  हम  चाहते  ह  कि  अफीम का  उत्पादन  बन्द हो

 से  १२  करोड़  रुपये  कारपेट  एक्सपोर्ट  जाय तो  ठीक  लेकिन  उस  कारखाने को

 कर के  दिखा  देंगे  ।  बाहर  से  जो  वूल  इम्पोर्ट  आप  क़ायम  रखते  उस  को  चलाते

 करते  तो  साल  में  fan  छः  करोड़  रुपये  तो  वहां  जो  किसान  लोग  ह  जो  अफ़ीम

 की  वूल  श्राप  इम्पोर्ट  करते  ह  शर  क़रीब  इतने  का  उत्पादन  करते  उन  को  भी  श्राप  कुछ

 राहत दें  । की  ही  अप  बाहर  भेजते  ह  ।  श्राप इस  छः

 करोड़  के  एक्सपोर्ट  के  बजाय  हम  से  १२  करोड़  पन्त  मिश्रा  से  यही  प्रार्थना  करूंगा  कि

 रुपये का  कारपैट  एक्सपोर्ट  लीजिये  |  काकी  का  वस्त्र  बहुत  प्रसिद्ध  वस्त्र  रहा  है  ।

 हम  १२  करोड़  रुपये  बनारस  से  देने  को  तैयार
 कार्य  वस्त्र  भगवान  बुद्ध  और  भिक्षु  लोगਂ

 हे  और  साथ  ही  साथ  दुनिया  की  मारकेट  पहनते थे  ।  काशी  से  ही  उस  का  नाम  पड़ा  है  ।

 चीन  का  नाम  नाप  ने  सुना  होगा  कि  चीन  का को  कैप्चर  करने  को  भी  तैयार  हें  ।  ग्वालियर

 वगेरह  में  जो  कालीन  बनते  ह  उन  की  भ्र पे क्षा  नाम  हिन्दुस्तान  का  दिया  gat  नाम  है  ।

 बनारस  में  Fo  पर  सेंट  क़ालीन  बनते  ह  चीन का  नाम  उस  का  नहीं  है  ।  संस्कृत में  रेशम

 बाक़ी  १०  पर  सेंट  सारे  हिन्दुस्तान में  बनते
 को  चीनाशुक कहते  हूं  ।  वही  चीनांशुक

 से

 हे  ।  हिन्दुस्तान  के  बाहर  जो  क़ालीन  जाते  है
 चीन का  नाम  हिन्दुस्तान ने  चीन  को  दिया  था  |

 वे  बनारस  के  होते  ह  ।  प्राय
 प्रगर  हम  को  वूल  इस  तरह  हिन्दुस्तान ने  चीन  का  नाम  चीन

 देते  रा  मैटीरियल देते  हे  तो  हम  १२  करोड़  रखा  यह  हमारी सब  से  प्राचीन  इंडस्ट्री है  ।

 रुपया  सालाना  को  दे  सकते  हे  ।  माता  सीता  के  सितम्बर  में  जब  लोग  गये

 इस  के  साथ  ही  साथ  एक  कौर  इंडस्ट्री  तो  काशी  का  वस्त्र  पहनने  के  लिए  होड़ थी

 हमारे  यहां  की  हैदर  वह  श्रोत्रिय की  इंडस् टी  यज्ञ  मंडप  अ्रयोध्या में  जब  कि  काशिराज

 है  ।  ग़ाज़ी पर  में  श्रोत्रिय  का  कारखाना  गये तो  उन  के  वस्त्र  को  देख  कर  लोग  ताज्जुब

 हिन्दुस्तान  का  ही  संसार  का  सब  से  में  हो  गये  थे  ।  जिस  वस्त्र  को  भगवान  बुद्ध  ने

 धारण  जिस  वस्त्र  को  भगवान  राम  ने कारखाना  है  ।  फायनेंस  मिनिस्टर  साहब

 को  हम  धन्यवाद  देते  हू  कि  उन्हों  ने  वेजेस  धारण  किया  are  जिस  वस्त्र  को  माता  सीता  ने

 की  जो  हालत  मज़दूरी  की  जो  पहले  धारण  तथा  जिस  वस्त्र  के  लिये  रोम  के

 प्रथा  उस  को  तो  कारखाने  में  तोड़  दिया  लोगਂ  लालायित रहते  तो  ate  इतनी

 wa  पेमेंट  सिस्टम  को  रखा  है  ।  इस  से  लेबर  प्राचीन  इंडस्ट्री  की  हम  हत्या  wa

 FATS  को  तो  राहत  मिली  ।  लेकिन  साथ ही  साथ  हाथ  से  algae  भी  आज़ादी  मिलने  के
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 तो  इंस  से  ज्यादा  अफ़सोस की बात की  बात  कोई  नह  अ्रथवा  तैयार  किया  हुमा  झ्रथवा

 डंठल  तथा
 तने  सहित

 जो  पौधे
 हो  सकती ।

 के  रूप  में  नहीं  बल्कि  जमीन  से  निकाला

 में  ग्रुप  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  कम  से
 कम

 गया  तम्बाकू  कहलाता  है  ी

 श्राप  कोई  कमीशन  कमेटी  बिठायें  जो

 बनारस  शौर  feet  डिस्ट्रिक्ट  के  इन  तीनों  शर  विभाग  की  प्रवृत्ति  यह  है  कि  साफ़

 व्यापार  ्र  उद्योग धन्धों  की  शर  ध्यान  दें  किय  जाने  से  पहले  ही  तम्बाक्‌ के  पौधों  पर

 शर  खासकर  कारपेट  इंडस् टी  के  बारे  में  तो  कर  लगाया  जाता है  ।  और  सरकार  का

 कहना है  कि  चूंकि  कई
 एक  क्षत्रों में  तम्बाकू हमारा  विशेष  ध्यान  जाना  श्रोत्रिय

 की  इंडस्ट्री  के  बारे  में  में  ज्यादा  ज़ोर  नहीं  देना
 की  काइत  बहुत  कम  कौर  कहीं-कहीं  होती

 चाहता  |  अ्रकेली  कारपेट  इंडस्ट्री  से  बारह
 और  केन्द्रीय  प्रा बकारि  निरीक्षक  उन  तम्बाकू

 उत्पादकों  पर  कर  नहीं  लगा
 करोड़  रुपया  हम  दे  सकते  ह  र  बनारसी

 साड़ी  ate  सिल्क  की  जो  इंडस्ट्री  है  उस  के  खड़ी  फसलों  पर  ही  कर  लगाया  जाता  है  ।

 जरिए  राठ  करोड़  रुपया  सालाना  किन्तु  यह  बात  परिभाषा  के  विरुद्ध

 करारोपण  की  यह  विधि  अस्थायी  ही  नहीं
 हम  बाहर  से  पैदा  कर  के  श्राप  को  दे  सकते  ह

 इसलिए  यह  बहुत  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  अपितु  अवैध  यदि  सरकार ही  इस  तरह  की

 ष्जे अवैध  बात  करे  तो  उत्पादकों  को  इस  तरह  का arg  इन  इंडस्ट्रीज के  वास्ते  कमीशन

 क़ायम  भले  ही  अप  फ़िलहाल
 कोई  अवैध  कार्य  करनेका  दोष  नहीं  दिया  जाना

 क़ानून  चाहे  मत  लेकिन  इतना
 चाहिए  ।  फसल  काटने  के  समय के  इस  प्रकार

 के  प्रयोग  सफल  भी  नहीं  होते
 ।

 sara  fee कीजिए  fe  जापानी  रेशम  और

 इटेलियन  रेशम  पर  श्राप  हम  से  भूमि  की  विविध  खाद-श्रीश्री

 लेते है  सरसों  लेते  उसे  श्राप
 की  व्यवस्था में  भ्रातृ  इरादी  के  कारण  फसल

 बहुत  कम  प्रौर  फसल  काटने  के  समय एक्सपोर्ट  के  समय  वापस  कीजिए  ।  ara

 हिन्दुस्तान  की  इंडस्ट्री  मैसुर  के  सही  परिणामों  का  पता  नहीं  चलेगा  |  इस

 काश्मीर  के  को  उन  के  उत्पादकों  को
 प्रणाली  के  करारोपण का  यह  परिणाम  है  कि

 तरक्की  लेकिन  जो  माल  तैयार  कर  के  बहुत  अधिक  भ्रष्टाचार  होता  जाता  क्योंकि

 निरीक्षक  तथा  निम्न  कोटि के  कर्मचारी  वर्ण

 द्वारा  यह  काम  होता  देखा  गया  है  कि
 ATT wy  रुपया  ड्यूटी  के  रूप  में  और  सरताज

 के  रूप  में  जो  लेते  उसे  लेना  छोड़  दें  तो  में
 उड़ीसा  स्थित  कालाहांडी  तथा

 सम्बलपुर जिलों  में  तम्बाक्‌  के  पौधों की  एक ara  को  विश्वास  दिलाता  g  कि  हम  श्राप  को

 कल  सारी  दुनिया  का  मार्केट  फिर  कैप्चर
 कतार पर

 भी
 कर  लगाया जाता  है  ।  इस

 कर के  दिखा  देंग  ।  बात  की  बहुत  शिकायत  की  जा  चकी  शौर

 वास्तविक  उपभोक्ता  को  बहुत  ही  कम

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  में  केवल  के  दी  जाती  है  ।  इस  बात  की

 दो  विषयों पर  बोलना  चाहता  हूं  ।  तम्बाक्‌
 आवश्यकता  है  कि  कानून  की  कड़ी  पैरवी

 और  इस  अस्थायी  करारोपण  की  शिकायत झा बकारि  शिलारोपण  पद्धति  की  कई  एक

 त्रुटियों  और  freararfaay  को  दूर  किया  का  कोई  मौका  नहीं  दिया  जाय  ।

 जाना  चाहिए  ।  तम्बाकू का  उल्लेख  इस  मद्रास  राज्य  स्थित  गुंटूर  क्षेत्र
 में

 छोटी  २

 प्रकार  भी  रूप  में  साक  काइत करन वों
 करन

 श्भ्कों  को
 कुछ  दी  जाती
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 रामचन्द्र

 और  यह  विमुक्ति  उन  के  निज  के  उपभोगਂ  उन
 का  अनुभव  होगा  ।  किन्तु wer  श्रेणियों

 तक  ही  सीमित  किन्तु  एक  ही  क्षेत्र  के  में  इस  प्रकार  सेवा-प्रवृति  की  सीमा  को

 भिन्न २  चालकों  को  भिन्न २  स्तर  की  बढ़ाना न  केवल  श्रनावइ्यक  अपितु  देश

 विमुक्ति यां  दी  जाती  हे  जिस  से  उपभोक्ताओं  की  बढ़ती  बेकारी के  खतरनाक है  |

 की  ओर  से  शिकायत  होती है  ।  इस  amit  कुछ  दिन  पहले  माननीय  गुह-मंत्री  ने

 प्रकार  की
 मिथ्या  भ्रांतियों  को  दूर  किया  जाना  बतलाया  कि  Yo  में  कलकत्ता  में  ३१४

 प्रार्थना-पत्र चाहिए  |  असामियों  के  लिये  Yo,000

 आये  ौर  माननीय  श्रम  मंत्री  श्री  गिरि ने

 हमें  यह  भी  बताया  जाता  है  कि
 ५५

 के  बतलाया  था  नौकरी  दिलाऊ  केन्द्रों  को

 स्थान  ५८  वर्ष  की  मझे  में  सरकारी  नौकरी  दिलाने  में  बड़ी  कठिनाई  रही

 कर्मचारियों  को  काम  से  निवृत्त  किया  जायगा  ।  क्योंकि  बेकारी  हद  से  ज्यादा  बढ़  गई  है  |

 इस  से  बढ़ती  हुई  बेकारी पर  बुरा  प्रभाव  इन  परिस्थितियों  में  सेवा-प्रविधि  की  सीमा

 पड़ेगा  ।  श्रभी से  नौकरी  दिलाऊ  केन्द्रों  पर  भीड़  बढ़ाने  से  बहुत  ही  हानि  शौर  जनता  के

 लगा  करती  पौर  जब  एसी  TAT  हो  जाय  तो  साथ  अन्याय  होगा  |  कोई  अन्तिम

 बेचारों  कीਂ  संख्या  कहां  तक  बढ़  निश्चय  करने  से  पहले  सरकार  को  इस  पर

 श्र  नई  पीढ़ी  पर  उस  बेकारी  से  कितना  भ्रमणी  तरह  से  सोच  लेना  चाहिये  |

 बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  |
 बेकारों

 का
 ध्यान

 eq  का  विषय  है  कि  लेखापरीक्षा  विभाग

 रखा  जाना  चाहिये  प्रौढ़  उन्हें  इस  प्रकार  की
 के  पुनः  संगठन  के  लिये  प्रयत्न जारी  हो  रहा

 संरक्षा  प्रदान  की  जानी  चाहिये  ।  संविधान
 इस  विभाग  में  प्रा मूल  परिवर्तन  करते  समय

 के  अन्तर्गत  श्रनसुचित  जातियों  तथा  पिछड़ी  सरकार  को  चाहिये  कि  नियंत्रक  महालेखा

 हुई  जातियों  को  नौकरी
 के  बारे  में

 विशेष
 परीक्षक  पर  और  भी  शरीक  विश्वास

 संरक्षा  प्रदान  की  गई  है  ।  इन  जातियों  में  श्र  लेखा  शादी के  सम्बन्ध  में  उस  से  परामर्श

 लिखें  व्यक्तियों  की  संख्या  बढ़  रही  है  और
 प्राप्त  वर्तमान  वित्तीय  त्रुटियां

 यदि  निवृत्ति-सीमा  ५८  वर्ष  पर  निश्चित
 दूर  हो  सके ं|

 की गई  तो  इन  का  नौ  औरों का का  क्या  हाल

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  दीख  रहा  है
 क

 होगा  ।  ate  ऐसी  हालत  में  नौकरी  की

 लगायें  बैठे  व्यक्तियों  को  भी  प्रतीक्षाਂ  कोई भी
 सदस्य

 बोलने  का  इच्छा  नहीं  है
 ।

 करनी  पड़ेगी  ।  संविधान  में  दी  गई  संरक्षा  भी  कई  माननीय  सदस्य  Jo—

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को
 उन्हें  मिलने  से  रहेगी  ।  और  कदाचित्‌  इस  से

 स्वयं  नौकरी के  लिये  arg  की  सीमा  को  अध्यक्ष  की  दुष्टि  को  करने  का

 ऊंचा  करना  पड़ेगा  ।  कारीगरों  और  विशेषज्ञों  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।

 की  सेवा-अ्वधि  बढ़ाना  पड़ेगा  क्योंकि
 श्री  आर०  Fo  चौधरी  वह  नादते

 देव  के  विकास के  लिये  उन  का  होना  प्रावश्यक
 अब  छोड़  दी  गई  है

 ।

 यदि  ऐसे  पदाधिकारी  हों  जिन  की
 अध्यक्ष  महोदय :

 श्री  चाको
 सेवायें  अनिवार्य  हे  कौर  जिन  के  बिना  कौशल

 से  काम  नहीं  चल  तो  उन्हें  रखा  जाना  श्री  पी०  ato  चाको

 मेरा  विचार  था  कि  faa  मंत्री  के  उत्तर  से
 चाहिये  |  न्यायाधीशों  की  तो  एक  विशेष  बात

 वे  जितने  ही  उतना  ही  श्रमिक  घाटे  के  वित्त पर  की  बहस  समाप्त हो  चुकी
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 किन्तु  कई  माननीय  सदस्यों  ने  न  केवल  दूसरे यह  कि  हम  इस  संचित धन  से

 कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  हें  ग्रसित  स्थिति  जमाने  की  तरह  एक  एसा  जुझना  नहीं  खेलना

 के  सम्बन्ध
 में  खतरे  का  घंटा  बजाया  है

 ।
 पहले  चाहते  जैसा  उस  ने  १६१४-१८ में  खेला  था  ।

 ज़माने में  शादी  के  समय  रोना-पीटना हुआ  हम  इसे  उत्पादक  कार्यों  में  लगायेंगे  ।

 करता  इस  विवाह  बन्धन  को  कोई  व्यय  से  को  पता  चलेगा  कि  हम  इस

 घाटे की  वित्त-व्यवस्था से  लगभगਂ  ११०  करोड़ भारी  चीज़  माना  जाता  किन्तु  अब  बूढ़

 भी
 विवाह  कर  लेते  हें

 ।
 दिन  भर

 की
 थकान

 रुपये
 जमा

 भर
 इस  के  विपरीत हम

 के
 बाद

 मनुष्य  को  घर  झ्राइवासन मिलना  उत्पादक  नियोजन  में  २२४५  करोड़ रुपये

 शौर  वह  विवाह से  ही  इन  बातों की  लगायेंगे  ।  इसी  से  सब  बातों  का  इलाज  होगा  ।

 आशा  करता  है
 ।

 यदि  वर  एवं  वधू  श्र  एक  बात  भी  बतलाना  चाहता  हूं
 ।

 एक  दूसरे  से  सहमत  एक  कल्याण  arpa  लोकहित  विज्ञान  इतना  आगे

 अन्यथा  विवाहਂ  दुखदायी  बन  जाता  है  ।  बढ़  चुका है  कि  घाटे की  वित्त-व्यवस्था के

 यन शास्त्र में  हमें  सिखलाया  जाता  था  कि  सारे  दोषों  को  झ्रायव्ययक  सम्बन्धी  नीतियों

 पानी  विवर्ण  ate  निर्बाध  कौर  wa  में  से  नियंत्रित किया  जा  सकता  है  ।  हम  ने  ब्७

 घाटे  के  वित्त
 को  भी

 इसी  तरह  का
 समझने  देवा में  नियंत्रणों  को  अभी  नहीं  छोड़ा

 लगा हूं
 ।

 मं
 ara

 करता  हूं  कि  घाटे  के  वित्त  से  शर हम
 किसी

 भी
 समय  नियंत्रणों को  पुनः

 अच्छे  परिणाम  मिल  सकते  देखने का  बिठा सकते  हे  ।  तो  इस  तरह  इन  बातों  में  हमें

 ae  wea  है  कि  घाटे  की  वित्त-व्यवस्था से  संचित  कठिनाई  नहीं  होगी
 ।  मुद्रास्फीति  की  त्रुटियों

 धन  को  किसी  उत्पादक  काय  में  लगाया  जा  को  किसी भी  समय  हमारी  नीति से  काबू  में

 रहा है  ग्रीवा  नही ं।  लाया जा  सकता  है  ।  fra बैंक  द्वारा  भी

 साख  पर  नियंत्रण  लगाया जा  सकता  है  ॥
 मं  इस  सिलसिले  में  उन  दो  एक  बातों  रायात-निर्यात  की  स्थिति  भी  हमारे  पक्ष

 जो  भारत  में  हुई  हवाला  देना  चाहता हूं  ।

 करारोपण न  तो  ठीक  है  कौर  न  बुरा  ।  यदि

 मे ंहै  ।  पृष्ठ  १४१  पर  के  व्याख्यात्मक  स्मृति पत्र

 से  यह  भी  पता  चलाया  जा  सकता  है  कि
 करारोपण  से  एकत्र  किया  गया  धन  देश  की

 सर्वोपरि  स्थिति  भ्रमणी  है प्र ौर  भारत में
 भलाई  में  लग  जाय  तो  ठीक  बात  किन्तु

 ऐसी  बात  नहीं  कि  करारोपण  से  कहीं  क्रांति

 देन  से  2%  करोड़  रुपये  का  श्राविका

 प्राप्त  होगा  प्रौढ़  विदेशों  से  I5g  ०६  करोड़

 हुई  हो  जैसा कि  त्रिवेन्द्रम से  ard  वाली
 रुपये  का  घाटा  होगा  |

 माननीया  सदस्या  ने  कल  हमें  बतलाया  था  |

 हां यदि  करों का  भार  ग़रीबों पर  पड़े तो

 बहुत ही  बुरी  बात  हो  जाती  है
 ।

 घाटे  की

 वित्त-व्यवस्था
 में  भी  ऐसी ही  बात  है

 ।  विगत
 में  सदन  का  ध्यान  इस  आकर्षित

 तीन-चार  वर्षों  से  केन्द्रीय तथा  राज्य  सरकारों  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश
 में

 लेन  देन

 ने  घाटे  की  fra  व्यवस्था  जिस से  से  कोई  भी  घाटा  नहीं  होगा  ।  विदेशों  के

 मुद्रास्फीति-विषयक  प्रवृत्तियां  स्थितिशील
 साथ  के  लेन  देन  से  ही  तो  घाटा  हो  जाता

 रहीं  ।  इस  से  यह  भी  एक  ae  लाभ  होगा  कि

 है  ।  इस  से  यह  शभ्रभिप्रेत है  कि  विदेशों  के
 लोगों  aerate  बढ़  जायेगी  ।

 साथ  के  लेन  देन  से  जनित  त्रुटियों का  हमारे

 व्यवस्था  करने  का  यह  सब  से  प्रति  मौका  है  ।  देश के  वित्त पर  बुरा  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।
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 पी०  टी०

 महोदय
 अध्यक्ष  पद  पर  आसीन  ह

 म०  प०

 ग्रामीण ऋणों  के  प्रशन  कई  एक  गाडगिल  कमेटी  तथा  सरया  कमेटी  की

 सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  समितियों  ने  सिफारिशों  पर  भी  कोई  विचार  नहीं  किया

 विचार  किया  है  ।  सरया  समिति  तथा  गाडगिल  गया है  ।  ग्रामीण  ऋणग्रस्त ता  को  कम

 समिति  ने  बहुत  समय  पहले  इस  प्रश्न  पर  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  हमारे  कृषकों  के  लिये

 अपनी
 सिफारिशें  प्रस्तुत  की  ्र  पंच  वर्षीय  ग्रामीण ऋण  की  योजना  की  यही  भूमिका  है

 योजना में  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  ऋण  देने  की

 व्यवस्था  की  जा  चुकी है  ।  किन्तु  में  माननीय
 वाग्यकार-कोचीन के  छोटे  २  साहूकारों

 की  समस्या को  भी  श्राप  के  सामने  रखना
 वित्त  मंत्री  का  ध्यान  इस  आकर्षित करना

 चाहता ।  बेकिंग  कम्पनी  भ्र धि नियम  से
 चाहता  हं  कि  were  तथा  योजना  में

 योजना  बनाने  वालों  अर  वित्त  मंत्री  ने
 wal  तकਂ  यहां  के  साहूकारों पर  कोई  भी  बुरा

 प्रभाव नहीं  पड़ा  था  ।  किन्तु अब  इस

 हमारी  कृषि  सम्बन्धी  समस्या  पर  अधिक

 महत्व नहीं  दिया  है  ।  योजना में  सहकारी
 नियम  की  धारा  २४  से  उन  पर  बुरी चोट

 झाई  उक्त  ग्र धि नियम की  धारा  २४ में

 संस्थानों  की  वृद्धि  तथा  पुनः संगठन  की
 यह  उपबन्धित  है  कि  इन  देहाती  अथवा

 रिदा की  गई  है  ।  वास्तव  समस्या यह  है  देहाती  बैंकों  को  १  संचित  निधि  का  एक
 कि  इस  को  समझा जाय  ।  मंच  वर्षीयਂ

 विशेष  प्रतिशत  नगदी  के  रूप  में  इम्पी  रियल

 योजना  के  अंतगर्त  झ्रल्पकालीन  ग्रामीण  ऋणों  बैंक  अथवा  fed  बक  में  जमा  कराना

 के  लिये  लगभग  ५  करोड़  रुपये  दिये  जा  रहे  पड़ेगा  ।  किन्तु  वहां  इस  प्रकार  की  सुविधायें
 और  मध्यकालीन ग्रामीण  ऋणों  के  लिये  नहीं  भ्रनुसूचित sal  में  जो  भी  धन

 लगभग  ४५  करोड़  |  रिजर्व बेक  अधिनियम  में  जमा करा  दिया  जाय  उसे  विचार  में  लाया

 कई  संशोधन करने  के  बाद  हम  रिजवी  बेक  जाना  चाहिये  |
 मेरे  राज्य  में  कृषकों  को

 को  इस  बात  की  ्राज्ञा दे रहे ह कि रहे  ह  कि  वह  सहकारी  प्रधान  बैंकों  द्वारा  कोई  भी  ऋण

 कारी  प्रधान  बैंकों  तथा  भ्रनुसुचित  बैंकों को  नहीं  शौर  बात  इस  के  विरुद्ध

 कुछ  राशि  ऋण  के  रूप  में  दें
 ।  किन्तु में  यह  कही  इस  का  यह  कारण  बताया  गया

 भी  बतलाना  चाहता  हूं  कि  अधिक  aa  त्रावणकोर श्र  कोचीन  में  दो  सहकारी

 उपजाओ  «Taare  समिति  ने  इस  सारी  प्रधान  बेक  el  wa  कुछ  वर्ष  पहले  इन  दोनों

 स्थिति को  देखकर  यहीं  बतलाया  है  कि  राज्यो ंको  एक  कर  लिया  गया  है  ।

 ग्रामीण ऋण  के  लिये  हमें  कम  से कम  १००  में  अन्त  में  वित्त  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  करूंगा  किਂ

 करोड़  रुपये  की  भ्रावश्यकता  पड़ेगी  ।  पंच  वर्षीय
 वह  त्रावणकोर-कोचीन की  समस्या पर

 योजना  के  अ्रन्तगंत' हम केवल हम  केवल  १४  करोड़  विचार  तथा  इस  राज्य  के  ग्रामीण ऋण

 रुपये  दे  रहे  शौर
 रिजर्व

 बैंक  शायद  १०  के  लिये  afar से  afer वित्त  की  व्यवस्था

 करोड़  रुपये  दे सकेगा--जब कि  हमें कम  से  कम  करने  का  प्रयत्न करें  ।

 १००  करोड़  रुपये  की  शझ्रावश्यकता  पड़ेगी  |

 में  यह  स्पष्ट  करना  चाहता हूं  कि  ग्रामीण  श्री  जी०  डी०  सोमानी

 ऋण  ग्रस्त तों  पर  योजना  बनाने  वालों  ने  विचार  में  सर्वे प्रथ धम  महीन  कपड़ों  पर  आबकारी  कर

 नहीं  किया है  झर
 आयव्ययक

 के
 न  भी  के  पुनः  समायोजन  की  कौर  निर्देश  करना

 कोई  श्रमिक  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  चाहता हुं
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 वित्त  मंत्री  सी०  डी०  :  में  प्रस्तावित संशोधन  पारित  gar  तो  स्टाक

 वित्त  विधेयक  पर  बहस  के  दौरान  में  यह  बात  एक्सचेंज  के  मूल  लेनदेन

 ay  जायेगी  |  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि
 तथा  भविष्य  के  सौदों  पर  बुरा  प्रभाव

 माननीय  सदस्य  अब  इस  की  कौर  क्यों  निर्देश  क्योंकि  व्यापार  तथा  उद्योग  के  विभिन्न  भागों

 कर  रहे  पिछली  बार  भी  उन्हों ने  यही  में  इतने  वास्तविक  व्यापारी  हें  जिन्हें  सट्टे
 के

 शिकायत  की  कि  उन्हों  ने  साधारण  चर्चा  में  जो  या
 देघरक्षण के सौदों से

 के  सौदों  से  घाटा  पुरा  करने
 की

 बतलाया  थामने उसका ने  उस  का  उत्तर  नहीं  दिय 1
 आज्ञा  नहीं  मिल  सकेगी  ।  इस  सम्बन्ध  में

 उपाध्यक्ष  महोदय :  क्यों  इसे  वित्त
 बहुत  से  प्रतिनिधान  भेजे  जा  चुके  हैं

 विधेयक पर  ही  स्थगित  नहीं  किया  जाय  ।  अब  उपाध्यक्ष  महोदय  यह  भी  faa

 हम  भ्रनुदान की  मांगों  पर  विचार कर  रहे  विधेयक पर  ही  रखा  जा  सकता  हम

 al  माननीय  सदस्य  केवल  उन  ही  बातों  तक  वित्त
 मंत्रालय

 के
 श्रन्तगंत  अ्रनुदानों  के  लिये

 सीमित  रहे जो  इस  से  संगत  वित्त  विधेयक  मांगों  पर  विचार  करेंगे  |

 पर  चर्चा के  समय  उन्हें  इस  बात  के  लिये

 श्री  जी०  डी०  सोमानी :  राजस्थान  के बहुत  मौका  मिलेगा

 दो
 कांग्रेसी  मित्रों  द्वारा  कल  कही  गई  बात  की

 श्री  जी०  डो०  सामानों  :  में  विस्तार  में
 श्र  भी

 निर्देश  करना  चाहता  हुं  ।
 यह  है

 नहीं  जाना  चाहता  किन्तु  इतना  कहना  चाहता
 अकाल  की  स्थिति के  बारे  में  ।  माननीय

 हूं  कि  सरकार  पहले  से  ही  पूरी  गीत  प्राकार
 डा०  काटजू  को  शहरी  हाल  के  दौरे  से  पता

 पर  बाब क़ारी  शुल्क  इकट्ठा कर  रही  है  ।  चला  होगा  fe  राजस्थान  विशेष रूप  से

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कल  बीकानेर  क्या  ६:16 |  वहां  लोग  भूख

 ही  इस  पर  बातचीत करें  ।  से  मर  रहे  भ्र ौर  पत्ते  खा-खा कर  गुजारा

 श्री  sito  डी०  सोमानी
 :  मुझे  मालूम

 कर  रहे  हें  ।  राजस्थान  सरकार  पर्याप्त

 नहीं  कि  मौका  भी  मिलेगा  ।  सहायता  नहीं  दे  में  भारत  सरकार

 से  यह  प्रार्थना  करूंगा  कि  राजस्थान  सरकार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किन्तु  में  यहा
 को  कोई  ठोस  राशि

 दी
 जाय  वह  इस

 असंगत  बातें  नहीं  होने  दूंगा  ।  स्थिति का  सामना  कर  वित्तीय

 श्री  की  डो०  सोमानी :  में  तो  केवल  करण  करार  की  दाँतों  के  माननीय

 इतना  कहना  चाहता  था  कि  जब  वित्त  मंत्री
 राज्य  मंत्री  ने  यह  घोषणा  की  थी  कि  सौराष्ट्र

 की  पिछड़ी  स्थिति  की  जांच-्रादि  करने  के
 जी  की  इच्छा  के  विरुद्ध  काम  हो  रहा  तो

 इस  की  पूछ  ताछ  क्यों  नहीं  होती  ।
 लिये एक

 समिति
 बिठाई  मेरी यह

 प्रार्थना  हे  कि  यह  कमेटी न  केवल  सौराष्ट्र

 वित्त  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  एकਂ  झ्र  बात  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  पूछताछ  करे  भ्रमित

 बताना  चाहता  हुं  ।  में  सट्टे  से  होने  वाले  भावी
 ्  ख  भाग  राज्यों  की  पिछड़ी  दशा  की

 घाटों के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता हूं  कि  जांच  करे--क्योंकि उन  सभी  ख  भाग  राज्यों

 श्रायकर  जांच  प्रिया  ने  बहुत  समय  पहले  के  साथ  उक्त  करार  किया  गया  चुनांचि

 कई  सिफ़ारिशों की  किन्तु  सरकार  को  बहुत
 राज्य-मंत्री ने  बहुत  समय  पहले  इस  बात  का

 देर  बाद  यह  बात  याद  जब  कि  मुनाफ़े  अ्ाइवासन  दिया  और  इस  में  काफी  देर

 की  बौछाड़  नहीं  रही  यदि  वित्त  विधेयक  हो  चुकी  यह  प्रारम्भ  होनी
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 चाहिये--श्र  उन  अन्य  ख  यदि  जल्दी  ही  इस  की  ददा  सुधारने  के

 भाग  राज्यों की  जिन  कें  साथ  इस  प्रकार  के  लिए  कार्यवाही न  की  गई  तो  विदेशी  मण्डियों

 करार  किये  जा  चके  जहां तक  पंजी  केਂ  हमारे हाथ  से  छिन  जायेंगी  ।  इसी  प्रकार  कपड़ा

 संकलन  कौर  उद्योगों  के  विकास  का  सम्बन्ध  उद्योग  की  स्थिति  पर  भी  विचार  करना

 मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता है  कि  माननीय  होगा  ।  इस  उपयोग को  उत्पाद-कर का  कुछ

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ने  उस  दिन  are  भ्रंश  अपने  लिए  नई  मशीनें  रानी  खरीदने  के

 व्यय  सम्बन्धी  वाद  विवाद  का  उत्तर  देते  लिए  रखने  की  श्रीमती  दी  जानी  चाहिए  ॥

 हुए  इस  बात  की  संकेत  किया  कि  ऐसी  ऐसी  कोई  योजना  बनाई  जा  सकती  है  जिस  का

 कार्यवाहियां की  जायेंगी  जिस  से  fe  उद्योगों  खच  सरकार  श्र  उद्योग  दोनों  शीराज़ा  झ्राघधा

 में  धन  लगाना  अधिक  weve  बनाया  जा  मझे  aren  है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री

 सके |  मुझे  प्राया  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  ठोस  इस  प्रश्न को  करारोपण जांच  समिति  की

 कार्यवाही की  जायगी |  रिपोर्ट  ara  तक  स्थगित नहीं  करेंगे  बल्कि

 पंजी  लगाने  वालों की  कठिनाइयां  स्पष्ट
 कोई  समिति  नियुक्त  करेंगे  जो  उद्योगों

 की  झ्रावस्यकताओ्ों  का  झरध्ययन
 सरकार ने  करों  में  रियायतें  दी  कोनोर  था  योजना  से  ही  यह  काम

 उन  से  प्रौद्योगिक विकास  में  सहायता  मिली
 करने को  ईहग  |

 इसलिए  हमें  ठीक  दृष्टिकोण  से  सारी  स्थिति

 का  अध्ययन करना  हमें  न  केवल  श्री  alo  कण  दास  विभिन्न

 उत्पादन  का  प्रस्तुत  स्तर  बनाए  रखना  है  बल्कि
 मांगों के  सम्बन्ध  में  कई  विषयों की  चर्चा  की

 ऐसी  परिस्थितियां उत्पन्न  करनी  हें  कि  उद्योगਂ  गई  है  परन्तु में  केवल  एक  ही  मामले
 का

 जिक्र

 पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रधीन  पूरा  योग  दे  जिस  की  मेरे  माननीय  मित्र  श्री

 मोरारका  ने  कल  झ्रालोचना  की  थी  ।  नमने
 विभिन्न  उद्योगों  अभि नवीकरण  के

 सम्बन्ध में  वित्त  मंत्रालय का  रवया  ऐसा
 की  बहुमुखी  राष्ट्रीय  पड़ताल  के  लिए  ४३  लाख

 रुपये की  मांग  की  गई  है  ।  कह  नहीं  सकता
 मालम  पड़ता  है  कि  करारोपण जांच  समिति

 कि  इस  पर  की  गई  आलोचना  ठीक  है  या  नहीं  ।

 की  रिपोर्ट आने  तक  इस  को  उठा  रखा
 परन्तु  यह  निश्चित है  कि  जब  तक  हमारे पास

 जाय  ।  परन्तु  यह  मामला  बहुत  श्रावइ्यक है है
 ठीक  ठीक  झांकने  ही  नहीं  हमारी  प्राथमिक

 श्र देर  करना  ठीक  नहीं  होगा  |  मझे  मालम

 है  कि  सरकार को
 अ्रपने  राजस्व

 म॑  कुछ  हानि
 कार्यवाहियों के  सम्बन्ध  में  कठिनाई ही  रहेगी  ।

 वित्त  आयोग  ने  ्  न  होने  के  कारण उठानी  पड़ेगी  परन्तु  इस  का  फल  यह  होगा कि

 उद्योग न॑  केवल  देश  में  कम  दामों  पर  भ्र पना  विभिन्न  राज्यों  में  उत्पाद  करों  का  बटवारा

 माल  aa  सकेंगे  बल्कि  विदेशी  मण्डियों  में  भी  जनसंख्या के  घिर  पर  किया ।  इसी  प्रकार

 स्पर्धा कर  सकेंगे  ।  भ्रन्ततोगत्वा इस  कार्यवाही  योजना  शभ्रायोग  की  रिपो  से  पता  चलता है

 से  लाभ  ही  होगा ।
 किः  जेसे  वहਂ  चाहता  था  उस  ढंग  से  काम  नहीं

 किया  जा  सका  ।  इसलिए  यह  नितान्त  आवश्यक
 म  केवल  पटसन  कपड़ा  उद्योग  की

 चर्चा  करूंगा  |  पटसन  उद्योग  की  स्थिति  we
 ह ैकि  हमारे  पास  ठीक  आंकड़े हों

 अच्छी  नहीं  क्योंकि  पाकिस्तान  ak  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  कि  डा०  मथाई

 दूसरे  कई  देशों  में  पटसन  की  मिलें  खुल  गई  महानभाव के  सभापतित्व  में  करा रोप ५
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 जांच  समिति  नियुक्त  कर  दी  गई  है  ।  आशा  में  वित्त  मंत्रालय को  वाणिज्यिक  दृष्टिकोण
 नहीं

 है  कि  वहू  करारोपण की  वास्तविक  स्थिति  अपनाना  चाहिए
 |

 पुनर्वास
 व्यवस्थान

 के  सम्बन्ध  में  एक  वर्ष  के  भीतर  अपनी  रिपोर्ट  जो  ऋण  देता  उस  पर  ६ प्रति दात  सूद

 दे  सकेगी ।  लिया  जाता  है  ।  हमें  बताया  जाता  है  कि

 वित्त  मंत्रालय  का  विचार  है
 कि

 इस  के  प्रशासन
 इस  ag  वित्त  मंत्री ने  कौई  नया  कर  का  खरच  उसी धन  में  से  निकलना जो  कि

 लगाने  का  प्रस्ताव  नहीं  रखा  है  ।  पिछले  ag
 ऋण  के  रूप  में  दिया  जाता  है  ।  मेरा  निवेदन

 उन्होंने  कहा  था  विकास  कार्यों  के  लिए
 है  कि  इस  से  पुनर्वास  के  लिए  ऋण  लेने  वालों

 अधिक धन  का  प्रबन्ध  करने  के  हेतु  प्रो  कर  को  बड़ी  कठिनाई  होती  है  |  इस  मामले  पर
 लगाने  चाहियें  ।  उन  का  कहना  है  कि  हमारे

 पुनर्वास  वित्त  व्यवस्थान  विधेयक  पर  चर्चा
 देश में  करों की  राशि कुल  राष्ट्रीय  का  के  समय  भी  विचार  इसलिए  में  कुछ
 ७  प्रतिशत है  जब कि  दूसरे  देशों  में  २१

 अधिक  नहीं  कहना  चाहता  ।  मुझे  झा मा हैकि है  कि

 दात है  ।  परन्तु करों  की  राशि  से  अ्रधिक
 वित्त  मंत्री  मेरी  इन  बातों  का  ध्यान  रखेंगे  ।

 महत्व इस  बात  का  है  कि  वह  राशि  खर्च

 को  जाती  इस  वर्ष  का  are  व्ययक  विकास
 श्री  बंसल  रेवाड़ी  )  :  उपाध्यक्ष

 कामों  को  ध्यान  में  रख  कर  बनाया  गया  है  ।  जब  कल  में  इस  हाउस  में  अपने  दोस्तों

 इस  सम्बन्ध में  भी  ठीक  ठीक  झ्रांकड़े होने  की  तकरीरें  सुन  रहा  था  तो  मुझे  एक  किस्सा

 चाहिएं  यह  पत  चल  aa  tH  हमारे  याद  झरा  गया  ।  एक  बादशाह थे  ।  उन  को

 कार्य  कहां  तक  सफल  हो  ९६ ह  गायन  विद्या  का  बड़ा  दौर  उन्हों ने  अपने

 इस  मंत्रालय  का  एक  और  महत्वपूर्ण
 राज्य में  एलान  करवाया कि  मेरे  राज्य  में

 जितने  गायक  वे  प्रश्न  झपने  साज  बाज काम  विभिन्न  विभागों  के  ad  पर  नियंत्रण

 रखना है  ।  हम  ने  यह  देखा  है  कि  इस  काम  को
 लेकर  मेरे  दरबार  में  हाजिर  हो  सब

 करने में  कई  बार  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  जाती
 अच्छे  अच्छे  गायक  उन  के  दरबार  में  राय  ।

 उन  में  से  एक  गायक  वह  जो  एक
 हें  हमें  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए

 कि  ये  कठिनाइयां  उत्पन्न  न  हों  र  काम
 नये  तरीके  का  साज  बना  कर  लाया  ।  उस म

 पस  ने  कई  चीजों  के  साज़  मिला कर  एक  नया
 ठीक  ढंग  से  चलता  रहे  ।

 साज  उस  ने  समझा  fe  इस  नये  साज

 ua  दिन  प्रश्नोत्तर काल  में  मालूम  हुआन  से  में  नया  स्वर  पैदा  करूंगा  तो  बादशाह  मेरे

 कि  हम  ने  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को
 ८  धोखे  में  झरा  जायेंगे  प्रौर  मुझे  बड़ा  चन्देल

 करोड़  रुपये  का  अनुदान  मगर  बादशाह के  वजीर  ने  उस  की  यह  चाल

 PEXR  तक  उस  म  से  केवल  ४  करोड़
 जान ली  उस  ने  बादशाह  से  कहा  कि  हुजू

 रुपया उस  सरकार  को  दिया  गया  था  ।  इस  इन  गायकों  से  यह  कहा  जाय  कि  ह  झपने

 कारण  उस  सरकार  को  बड़ी  कठिनाइयों का
 साज  अकेले  अकेले  और  अलग  अलग  बजायें

 सामना  करना  पड़ा  ।  ऐसी  बात  नहीं  होनी  उन  की  तारीफ  मालूम  उन  सब  ने

 ७५  अपने  साज  लेकिन  जब  उस  की चाहिए |  नियंत्रण  तो  रहना  चाहिए  परन्तु

 ऐसी  कठिनाइयां  उत्पन्न  नहीं  होने  देनी  चाहिएं  ।  बारी  झाई  तो  वह  भी  ताड़  गया  यह  वजीर

 की  साजिश  उस  ने  कहा
 कि

 हुजूर  जो  मेरा

 में  एक  परौ  बात  की  कौर  ध्यान  दिलाना  साज है  वहू  एक  शामिल  बाजा  है  वह

 हूं  और  वह  यह  है  कि  orf  के  सम्बन्ध  अकेले  नहीं  बजता
 ।

 यहीं  हाल  रे  दोस्तों
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 का  ह  कि  वह  एक  शामिल  बाजा  बजाते  हे
 प्लान  देश के  सामने  रख  दिया  इस  वक्त

 जो  कि  पुराना  ही  राग  लापता है
 कारपेट  पर  वह  लोग  जो  हर  मौके  पर  हमारी

 उस  पुराने राग  में  तरह  तरह  के  तार  झपने  सरकार  नुक्ताचीनी  करते  ह्  हमारे
 देते  ह्  जब  उन  की  समझ  में  प्राता

 एक  भाई
 न

 जो  उस  बेठ  हुए  हैं  कल  कहा
 है  कि  फाइनल्स  मिनिस्टर  कोई  नई  चीज़  करने

 जा  रहे  दे  तो  कहते हैं  कि  ग्रनश्रार्थोडाक्स मेथड

 था कि  इस  प्लान में  बकारी के  मसले  को

 हल  करने की  कोई  ठोस  बड़ी  जवानों
 एडाप्ट  किय  जा  रहे  जब  कोई

 नहीं  जनाब  इस  बकरी के  मसले  पर
 बाक्स  मैथड  अडॉप्ट  किया  जाता  है  तो  कहते  हैं

 में  बहुत  दिनों से  गौर  करता  रहा  हूं  यहां  तकਂ
 कि इस  म  डेन्चर खतरा  जब  झ्रार्थोडाक्स

 कि  जब  यह  ड्राफ्ट  प्लान  सोचा  जा  रहा  था

 मेथड  ऐडाप्ट किया  जाय  तो  कहते  हें  कि  वह

 पुराना  तरीका  इस  से  क्र्छ  होने  वाला  नहीं
 श्र  हमारी  पार्टी  के  जर  गौर  था  तो  में  ने

 उन  को  एक  छोटा  सा  नोट  दिया  था  ग्रोवर
 मझे  एक  कम्यूनिस्ट  भाई  की  तकरीर सुन

 उस  में  यह  बताया  था  कि  हमें  प्रिया
 कर  बड़ा  ताज्जुब  उन्होंने  यह  कहा  कि

 डफिसिट  फाइनेंसिंग  में  बड़ा  डेन्चर  है  ॥
 मेंट  करीब  करीब  दुगना  कर  देना  चाहिए

 जितना  far  इस  प्लान  में  है  ।  इस  इनवेस्टमंट
 मे ंने  अपने  दिमागਂ  को  थोड़ा  टटोला  तो  मुझे

 याद  भराया  कि  पिछले  साल  उन्हीं  की  तरफ
 की  दुगना  करने  के  लिए  हमारे  भाई  को  यह

 सोचना  होगा  कि  हम  को  कंट्रोल उस  हद  तक
 मे  उन  के  लीडर  ने  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर

 सख्त  कर  देने  होंगे  जितने  कि  हम  ने  aah  तक
 साहब  से  अरपिल  की  थी  कि  जरगर  मामूली

 तरह  से  इनवेस्ट  करने  के  लिये  रुपया  नहीं  प्राता  नहीं  देखे  क्या  हाउस  इस  बात  के  लिए

 रजामन्द  है  कि  इतने  कड़े  कंट्रोल  लगा  दिये
 है तो झाप  डेफिसिट  फाइनॉन्सिंग  की  जिये  ।

 जायें  जितने कि  हम  ने  कभी  नहीं  देखे
 एक  माननीय  सदस्य  :  किस  ने  कहा  कि

 इस  हाउस  में  जब  भी  कंट्रोल  का  जिक्र  प्राया

 डेन्चर है  ?
 उस  यह  TATA  उठी  fe  हम  कंट्रोल  नहीं

 श्री  बंसल  :  प्राय  ही  के  एक  भाई  ने  कहा
 चाहते  कंट्रोल  हमारी  नैतिकता  के  खिलाफ

 था  कि  डेन्चर  जरा  याद  कीजिये
 ।

 तो  में
 कंट्रोल  से  हमारा  मारल  गिर  जाता  है  ।

 अपने  भाइयों  से  aia  करूंगा  कि  वह  हर
 उन  के  खिलाफ  हमारे  इस  तरफ  के  भाई  भी  हैं

 एक  चीज़  की  नुकता  चीनी  जरूर
 शर  उस  तरफ  के  भाई  भी  ग्य  इनवेस्टमेंट के

 यह  उन  का  हक  लेकिन  वह  जो  ठोस  चीजें
 दूसरे मानी  क्या  प्राखिर  इनवेस्टमेंट  के

 हों  उन  को  भी  हाउस  के  सामने  ०५ रक्ख |  मानी  हें  कम्पलसरी  वालंटरी

 यानी  इस  यह  सारा  देश  एक  बहुत  सेविंग  डेफिसिट  फाइनेन्सिंग  ।  यह  सब

 चीजें  प्र्च्छी  तरह  से  इस  प्लान  में  अपने  प्राप्त बड़े  इम्तिहान से  गुजर  रहा  देश  एक  प्लानिंग

 के  दौर  में  से  गुजर  रहा  है  उन  को  तरह  तरह  श्राफ  प्रायरिटी के  मुताबिक  हें  ।  शर

 की  नई  बातें  सोचनी  wa  शभ्रपोजीशन  कोई  भाई  चाहें  कि  नहीं  यह  टारगेट  ak

 के  मेम्बरों के  लिए  यह  कहना  काफी  नहीं  होगा  बढ़ायें  जायें  तो  में  उन  से  कहना  चाहता  हूं

 कि  इस  तजवीज़  में  यह  खतरा  है  कि  वह  एक  मतंवा  अपने  दिमाग को  इस  के

 यह  तजवीज़ नहीं  करेंगे  तो  यों  खतरा हो  लिए  तैयार  कर  लें  कि  हमें  बड़े  भारी  दरजे

 इस  कांग्रेस पार्टी  के  मेम्बर  पर  डेफिसिट  फाइनेंसिंग करना  डेफिसिट

 कार पैर पर  नहीं  हैं  कारण  कि  उन्होंने एक  फाइनेंसिंग  के  क्या  मानी हैं  ।  अभी  गोकि
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 हमारे  प्लान  में  बहुत  थोड़ा  डीटीसी  फाइनेंसिंग
 अब  टैक्सेशन  के  बारे  में  यह  सवाल

 है  कि  क्या  श्र  चाहिए  ।
 दिया  गया  है  कौर  बहुत  थोड़ा  डेफिसिट

 सेंसिंग किया  गया  कि  हर  तरफ  से  यह
 ठीक  शायद  इस  बात  की  गुंजाइश हो  कि

 श्रावाज़ ग्राने लगी है कि राने  लगी  है  कि  इनफ्लेशन हो
 टैक्सेशन  शहरों  बढ़ाया  मगर जो  लोग

 जो  भाई  डेफिसिट  फाइनेंसिंगਂ की  बात  कहते
 तिजारत से  भर  इंडस्ट्री से  ताल्लुक  रखते  हैं

 थे  पौर  कहते  थे  कि  डेफिसिट  फाइनेसिंग  होना
 वह  जानते  हें  कि  are  के  हालात  में

 टेक्सेशन बहुत  ज्यादा  बढ़ा  दिया  तो
 चाहिये  वह  भी  अब  यह  कहते  हें  कि  डेफिसिट

 फाइनेंसिंग में  खतरा  में  भी  जानता हूं  कि
 जो  इनवेस्टमेंट  प्राइवेट  सैक्टर  में  करीब  सौ

 इस  में  खतरा  है  लेकिन  किया क्या  जाय  ।  करोड़  रुपये  सालाना  का  हो  रहा  वह  नहों

 हो  वह  नहीं हो  पायगा
 अखिर  हमारे  सामने  जो  मसले हें  उन  का

 हल हम  को  ढूढना  प्रौर  उस  को  ढूंढने  के
 तो  गवर्नमेंट

 को  दूसरी  तरकीब  सोचनी

 पड़ेगी  ।  उस  इनवेस्टमेंट को  पूरा  करन  के  लिय लिए हम  को  तरह  तरह  की  तस्वीरों से  काम

 लेन  चाहिए  ।  जितने  रिसोर्सेज  है  तो  आखिर  यह  कोई  ऐसी  चीज  नहीं  हैं  कि

 उन  को  हमें  देखना  हम  को  यह  देखना है
 टैक्सेशन  बढ़ाया  जाय  या  न  बढ़ाया  जाय

 या  डीटीसी  फाइनेंसिंग  किया  जाय  या  न  किया कि  टेक्सेशन से  कितना  रुपया  सकता

 वालंटरी  सेविंग  से  कितना  न्र  सकता
 जाय ।  सवाल  यह  हे  कि  हमें  अपने  हालात

 कितना  कम्पलसरी  सेविंग  से  झरा  सकता  को  देखते हुए  कौन  सी  चीज  को  किस  ae  तक

 बरतना  ह  अरब  यह  बहुत  मुमकिन  है  कि
 शर  हमारी  इकानामी  में  किस हद  तक

 डेफिसिट  फाइनेंसिंग  इस्तैमाल  किया  जा  हमारे  कम्यूनिस्ट भाई  अपनी  उस  तजवीज

 सकता
 कोको  किस  में  जारी की  गई  थी  यहां

 जारी  करें तो  पचास  वर्ष  केबाद  हमारे  यहां  स्वर्ग

 ठाकर  दास  भागंव  अ्रध्यक्ष-पद  पर
 दिखाई  मगर  में  जानना  चाहता  हूं  कि  शाट

 रानी
 में  उस  का  क्या  नतीजा  हमेशा  यहां

 जो  रूस  में पंच  वर्षीय  योजना  बनाई
 तो  में  समझता  हूं  कि  हमारे  प्लान  में  जो  यह

 उस  की  दलील पेश  की  जाती  बार  बार
 प्रायरिटीज  शर  टारगेट्स  रखे  गये  हे  यह  इन

 उधर  से  यह  कहा  जाता  हे  कि  देखिये  रूस  में

 सब  चीज़ों  को  देखते  कि  हमारे  देश
 में

 तरह  तरह  की  प्राकार  उठती  हें  कि  कोई  कहता
 क्या  किया गया  |  में  जानता  हूं  कि  प्रोफेसर

 मारिस  डाब  साहब  को  हमारे  भाई  वाइबिल
 है  कि  टैक्स कम  कोई  कहता  है  कि

 से  बढ़  कर  मानते हें  ।  जब  वह  यहां  भराये  थे  तो
 डेफिसिट  फाइनेंसिंग  कम  कोई  कहता  है

 उन्हों  ने  कुछ  तकरीरें दी  थीं  श्रौर जो उनकी दूसरी उनकी  दूसरी
 यह  कम  करो  कोई  कहता  है  वह  कम

 तकरीर थी  उस  में  से  में  कुछ  पढ़  कर  सुनाना
 यह  ठीक  ही  रखे  गये  हें  में  समझता

 कि  यह  हमारे  प्लान  के  लिए  काफी  मुझे
 चाहता  हूं

 :
 उन्हों  ने  कहा  कि  रूस  में  जो  पहला

 पंचवर्षीय  आयोजन  बना  तो  उस  समय

 तो  खुद  यह  डर  है  कि  यह  टारगेट  थोड़े  हैं
 शन  को  ¥/¥  यानी  ८०  पर  सेंट  से  घटा  कर

 मगर  जब  में  सब  चीजें  देखता  हूं  यह  सोचता
 तिहाई  कर  दिया  गया  था  ।  यानी  करीब

 हू ंकि  हमारे  देश  का भ्रामक मैयार  कैसा  है
 ६६  परसेंट  पहिले  पीरियड  में  कर  दिया  rar तो  में  समझता  हुं  हमें  इन्हीं  टाइगर्स  पर  सबर

 करना  पड़ेगा देखना  पड़ेगा  fe  इन  तीन  गोकि  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  ६ परसेंट

 वर्षों  में  हमारी  श्रमिक  स्थिति  कैसी  संभलती
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 यह  कैसे  कह  दिया  क्योंकि  झ्राखिर में  वे  कहते  गौर  के  साथ  खर्च  करते  ह  लेकिन  ae

 लाइन  इसलिए  कि  वह  ईमानदारी
 the  जो  ६  परसेंट  बढ़ाना  चाहते  थे  बड़ा

 बल्कि  जितना  उन  का  टारगेट  था  उस  से
 से  भी  खर्च  करना  चाहते  हे  तो  उन्हें  डर  लगा

 रहता है  कि  न  मालूम  कब  हमारी  पकड़  कर
 कहीं कम  मगर  हमारे  फ्लान  में  रहन

 ली  जाय  कौर  यह  डर  बढ़ता  जाता  है  जब  कि  यह
 सहन का  मैयार  इन  पांच  वर्षों  में

 घटेगा  नहीं

 बल्कि  कुछ  न  कुछ  बढ़ेगा  तो  अखिर यह
 जो  इन्क्वायरी  होती  है  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि

 यह  इन्क्वायरी  न  हो  ।  fart  यह  हमारी
 प्लानिंग यह  इन  सब  चीज़ों

 को  मजमूई

 तौर  से  देख  कर  कि  कौन  कौन  सी  तरकीब  गरीब  पबलिक  का  पैसा  है  प्रौढ़  इस  को

 सब  से  ज्यादा  फायदेमंद  किया  गया  बहुत  गौर  से  खरच  करना  चाहिए  |  wt  एक

 >  एक  पाई  पर  मोहर  होनी  चाहिए  ।  मगर  में  यह a aa  |

 समझता हूं  कि  जब  हम  को
 यह  डर  है

 कि
 हम

 में  यह  अजे  कर  रहा  था  कि  यह  कहा  इतना  रुपया  भी  इनवेस्ट  कर  सकेंगे  या  नहीं

 जाता  है  कि  इनवेस्टमेंट  कम  में  भी  यह  तो  कौर  ज्यादा  टारगेट  बढ़ाना  एक  बेसूद

 समझता हुं  कि  कम  मगर  यहां  के  हालात  बात  होगी ।  हां  उस  हो  सकता  है  कि

 देखते  जैसा  में  ने  ः  हमें  इन  जब  श्राप  पुरे  फ्रेम  को  बदल  दें  प्रौर

 टारगैट्स  से  ही  सब्र  करना  पड़ेगा  मुझे  तो  पबलिक  अकाउंट  के  मैथड को  इस  तरह

 डर  है  fe  जितना  इनवेस्टमेंट  हम  ने  इस  ढांचे  में  ढालें  कि  एक  पाई  भी  बेकार  खर्चें  न  हो

 प्लान  में  दिया  दो  हजार  उत्तर  करोड़  सके  ।  मगर यह  करना  बहुत  आसान बात

 रुपये  वह  भी  हम  पूरा कर  पायेंगे  या  नहीं  |  नही ंहै  ।  इसलिए मे  aor  अथ  मंत्री जी  से

 मुझे  यह  डर  इसलिए  नहीं  है
 कि

 रुपया  नहीं  यह  पुरजोर  शभ्रपील  करूंगा  कि  ag  पबलिक

 होगा  क्योंकि  गवर्नमेंट  चाहे  तो  एसी  एकाउंट्स  कमेटी  की  तीसरी  र  छटी  रिपोर्टों

 तरकीबों से  जो  कि  tae  लिए  गुजर  न  हों  को  महेन्द्र  रखते  हुए  जो  सुझाव  उन्होंने

 रुपया  इकट्ठा  कर  सकती  मगर  हमारी  दिये  हं  उन  के  मुताबिक  इस  तरह  से

 ऐक् सर पेंडिंग  मै दिन री  ऐसी  नहीं  है  जो  कि  पेन्डीचर  फाइनेन्शल  कंट्रोल  करें  और

 इस  रुपये का  प्रच्छा  इस्तैमाल कर  सके  ऐसी  तजवीज़  सोचें  कि  जिस  से  एग्जीक्यूटिव

 पने  देखा  होगा  कि  हमारे  हाउस  के  सामने  के  हाथ  में जो  पैसा  ad  करने
 की

 ताकत  है

 जो  एक  के  बाद  एक  पबलिक  अकाउंट्स  कमेटी  वह  ज्यों
 की

 त्यों  बनी  रहे  प्रौढ़  देश  का
 पैसा

 भी

 की  रिपोर्ट  arar  करती  है  उस  में  कोई  भी  फ़िजूल खर्च  न  हो  ।

 ऐसी  नहीं  होती  जिस  में  कोई
 न

 कोई
 स्केंडल

 कल  मेरे  मोहतरिम दोस्त  बी  ०  शिवाराव

 न  निकले |  वह  सच  होते  ह  या  गलत  इस  के  की  तक़रीर से  मेरे  ऊपर  बहुत  क़द्र  |

 बारे  में  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  क्योंकि  में  उन्होंने  कि  पबलिक  ऐडमिनिस्ट्रेशन

 oa  की  तफसील  में  नहीं  गया  हूं  ।  लेकिन  उस  से  डिस्ट्रिकट  लैवल  पर  कभी  ऐसा  है  कि  वहां

 यह  ज़रूर  होता  है  कि  जो  अथारिटी  बहुत  कुछ  सुधार  की  गुंजायश  है  ।  मेरा  भी

 पबलिक  एऐंक्सपेंडीचर  को  हैंडिल  करती  बिल्कुल यही  तजर्बा  है  ।  में  देखता हूं  कि

 ag  डिमौरेलाइज्ड ज़रूर  है  ।  वह  पबलिक  जब  fe  ऊपरी  हिस्सों  यानी  गाने  मेंट
 व» ५

 झ्राथारिटी  ऐसी  नहीं है  कि  उस  में  सभी  mrp  इंडिया  wale  संक्रेटेरिएट  लैवल  पर

 बेईमान  बल्कि  उस  में  बहुत  से  ईमानदार  बहुत  काफ़ी  तबदीली  हुई  लेकिन  जैसे

 आदमी जो  कि  एक  एक  पाई को  बहुत  जैसे  नीचे  चलते  वैसे  वेसे  यह
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 दिखाई  देता  है  कि  वही  पुराने  ढरे  पर  पबलिक  था  बहुत से  टैक्सेज  ऐसे  होते हूं  कि
 जो

 ऐडमिनिस्ट्रेशन चल  रहा  है  ।  इस  में  अरब दो  ग़रीब  आदमी  पर  नहीं  पड़ते  जैसे  कि  ऐक्स पो टे

 चार  ऐक्सैप्दन्स  उन  की  बात  में  नहीं  कहता  |  ड्यूटी  ।  एक्सपोर्ट  ड्यूटी  इनसीडेंस

 लेकिन  यह  जरूरी है  कि  कोई  न  कोई  ऐसी  ग़रीब  नहीं

 स्कीम  बनाई  जाय  जिस से  कि  हमारा  पबलिक  शर  वह  काफ़ी  बड़ा  हिस्सा  उस  टेक्सेशन  में

 ऐडमिनिस्ट्रेशन  नीचे  के  दरजे  डिस्ट्रिकट  जो कि  ड्यूटी  से  भ्राता  इस  साल

 र  तहसील  लैवल  का  भर  अधिक  सुधरे  |  ५१  करोड़  रुपया  ऐवसपोटं ड्यूटी  से  होगा
 |

 वह  पबलिक  की  डिमांड्स  ate  तकलीफों  के  इसी  तरह  से  बहुत  सी  ऐसी  चीजें  होती

 लिये  ज्यादा  रिसपौंसिव  हों  ak  जो  कुछ  जिन  पर  कि  इम्पोर्ट  ड्यूटी  लगती  जेसे

 पबलिक  चाहे  उस  को  वह  जल्दी  से  करने को  मोटर  कार्स  हे  |  उस के  ऊपर  जो

 तयार  हों  ।  प्राचीन जो  गवर्नमेंट आफ  इंडिया  वह  ग़रीब  आदमी  पर  नहीं  पड़ता  ।  इसी  तरह

 का  खर्चा  होता  है  वह  हमारी  स्टेट्स  गवनमेंट्स  से  कुछ  पीने की  चीजें  होती  जैसे

 जिन  का  टेक्स  ग़रीब  aren ही  करती  हें  प्रौढ़  वह  नीचे  जा  कर

 निवास  से  कौर  डिस्ट्रिकट लैवल  पर  खर्चे  नहीं  देता  ।  इसी  तरह  से  सिल्क  कौर  कई

 होता है  ।  इसलिये जब  तक  वहां  सुधार  न  चीजें हैं  ।

 हो  कौर  उन  की  ज़हनियत  न  हो  कि  उन  को
 तो  में  ने  देखा  कि  इन  सब  चीज़ों

 यह  पैसा  देश  की  भलाई  के  लिये  खर्चे  करना

 यह  नहीं  कि  वह  पप  बन  कर  बेठ  तब  तक
 को  हटा  दिया  जाय  तो  क़रीब  क़रीब  हमारे

 यहां  इन डायरेक्ट  टेक्स  fam  ३७  परसेंट रह
 हमारी  डेवले पेट  स्कीम्स  नहीं  चलने  पालेंगी  ।

 न  कि  ६२  फी  सदी  ।  तो  इस  को

 अ्रभी कल मेरे भाई कल  मेरे  भाई  ने  उधर  से  एक  चीज

 my  देखें  |  में  समझता हुं  कि  ३७  फी  सदी

 कोई  ज़्यादा नहीं  है  ।  श्राप  किसी  भी  देश  की
 फिर  दोहराई

 ।  बावजूद इस  के  कि  हमारे

 फायनेंस  मिनिस्टर  कई  बार  इस  का  जवाब  श्र  देखें  श्र  हमारे देश  को  लें  तो  मालूम

 बहुत  अच्छी  तरह से  दे  चुके हूं  कि  हमारे  देश
 होगा  कि  इन डायरेक्ट  टेक्स का  कुल  मिला  कर

 ३७  परसेंटेज  कोई  बहुत  ज्यादा  परसेंटेज
 में  इन डायरेक्ट टेक्स  दरजा  डायरेक्ट

 टेक्स से  कहीं  ज्यादा  है  ।  हम  लोगों को  जो
 नहीं है  ।

 श्री  सी०  आर०  चौधरी
 )

 :
 इस  तरफ़  बैठते  हे  बड़ी  तकलीफ़  होती  है  कि

 हमारा  देय  श्री-विकसित कौर  गरीब  है  ।
 हमारे  भाई  तक़रीर  कर  जाते  ह  प्रौढ़  सुनने

 के  वक्‍त  यहां  नहीं  जिस  का  नतीज़ा  हमारे  उद्योगों  तथा  कृषि  के  विकास  की  बड़ी

 आवश्यकता  देश  के  विकास  की  पंच  वर्षीय
 यह  होता  है  कि  दो  दो  तीन  तीन  मतबा  बावजूद

 फायनेंस  मिनिस्टर  के  जवाब  देने  के  भी  योजना  के  अनुसार  इस  काम  पर  २०६९,

 उन  को  यह  बात  समझ  में  नहीं  और  करोड़  रुपये  खच  किए  जाने  परन्तु  क्या

 हम  जा  रहे  ? वह  उलटे  घड़े  की  तरह  रहते  हूं  कि  कितना ही

 पानी  डालो  वह  पानी  उस  में  नहीं  जाता  ।  इस  योजना  को  पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 यह  इन डायरेक्ट  शर  डायरेक्ट  टैक्सेशन  की  धन  हमारे  पास  नहीं  है  हमें  विदेशी

 जो  बात है
 तो  उन्हों ने  कहा  कि  सन्‌  PEXR  सहायता  लेनी  पड़ेगी  ।  अनुमान है  कि  हमें

 में  यानी  इस  साल  के  बजट  में  इन डायरेक्ट  विदेशों  से  ६५५  करोड़  रुपये  की  सहायता

 टेक्स की  परसेंटेज ६२  फ़ी  सदी  हो  गयी  ।  लेनी  वह  न  मिली  तो  करारोपण

 इस  के  जवाब  में  वित्त  मन्त्री  साहब  ने  फरमाया
 और  भीतरी  ऋणों  का  सहारा लेना  होगा  ।
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 सी०  ato

 और  यदि वह  भीन  हुमा तो  सरकार को  हुए  क्या  हमारे  देश  की  arta  स्थिति

 घाटा  पुरा  करने  के  लिए  नोट  छापने  पड़ेंगे  ।  ऐसी है  कि  art  ऐसा कर  सकें  ?  ऐसी

 वाही  से  तो  श्रमीर  लोगों
 को

 लाभ  होगा

 क्या
 में

 वित्त  मंत्री  से  पूछ  सकता  हुं  कि
 श्र  गरीब  तथा  मध्यवर्ग के  लोगों  को  हानि

 उन्होंने  विदेशी  सहायता  लेने  से  पहले यह
 होगी  ।

 देख  लिया था  किਂ  देश  में  करारोपण तथा  ऋण

 लेकर काम  नहीं  चल  सकता ?  हम  पहले  ही  हम  इस  बात  के  विरुद्ध  नहीं  हे  कि  ऋण

 लिये  परन्तु  देने  वाले  लेने विदेशो ंसे  १८६  करोड़ रुपये  की  राशि  उधार

 ले  चुके  कोलम्बो  योजना  के  अधीन
 वाले  की  समानता  के  sence  पर  लिए  जाने

 हम  जाते हें  परन्तु  उस  पर  जितना  खर्च  होता
 ये  इसलिए  होने  चाहिएं  कि  हमारे

 वह  यह  योजना  बने  वालों के  पास  है  ही  नही ं;  उद्योगों  ate  कृषि  का  विकास  हो  सके  ।  हमें

 इस  का  रहना  भ्र वश्य भावी
 अरपना  विकास  इस  ढंग  से  करना  चाहिए  कि

 हम  आत्म  निर्भर  बन  सकें  ।  वित्त  मंत्री  भीख

 इस  योजना  में  सब  से  पहले  कृषि  विकास
 मांगना  चाहते  हों  तो  मांगें  परन्तु  यदि  उस  से

 की  चर्चा  tate  फिर  यह  कहा  गया  है  कि
 पूंजीपति  देशों  पर  हमारी  निभंरता  बढ़ती  है

 १०  प्रतिघात  ay  किया
 तो  हमें  उस  पर  प्राप़्ति  होगी  |

 मूल  उद्योगों  की  चर्चा  ही  नहीं  की

 इस  में  कृषि  तथा  परिवहन के  विकास
 में  उन्हें  यह  बताना  चाहता  हुं  कि  हमारे

 पर  ज़ोर  दिया  गया  इस  तथाकथित  सहायता
 अर्थिक  ढांचे  के  लिए  अमरीकी  डालर  पूंजी

 वैसी  ही  है  जैसे  कि  शरीर  में
 योजना का  फल  यह  होगा  कि  हमारी  उत्पादन

 शाक्ति  कम  होगी  भर  पूंजीपति  देशों  पर  श्री  एच०  पी०  fag

 हमारी  निर्भरता बढ़  जायगी  |  विश्व  बैंक  तथा  पइचमी  :
 सभापति  फाइनेंस  मिनिस्टर

 mater
 से  मिलने  वाली  डालर  सहायता  भी  द्वारा  जो  मांगें  यहां  पर  पेश  में उन  का

 एसी ही  यह  बेक  इतना  अधिक  qa  लेता  हृदय  से  सेन  करता  हुं  ।  यों तो  देश  बहुत

 है  कि  बज़िद  श्रौपनिवेदशिक विकास  निगम  ने  बड़ा है  wie  भ्रामक नीति  से  देवा  के  सब

 इस  से  ऋण  लेने  से  इनकार कर  दिया  व्यक्तियों  एक  ख्याल  पर  लाना  बड़ा

 अ्रमरीका
 के

 जो  पूंजीपति  भारत  में  पनी
 मुश्किल  लेकिन  आज़ादी  हासिल

 करने  का

 जो  सब  बड़ा  मक़सद  ग़रीबों को  राहत
 पूंजी  लगाते  वह  भी  हमारे  राष्ट्रीय धन  को

 देश  से  बाहर  ले  जाने  का  एक  ढंग  मात्र  है  ।  पहुंचाना  उस  का  ख्याल  सरकार  को

 तो  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  प्रत्यक्ष  कर  क्यों
 wae  करना  चाहिए  ।  चुनाव  घोषणा

 आजादी  की  कल्पना  कर  के  जो  किसान
 नहीं  लगाती  ?  कृषि  ara  पर  कर  क्यों  नहीं

 लगाती
 ?  बिना  क्षतिपूर्ति दिए  भूमि  सुधार

 गांवों में  बैठे  हुए  अ्रपनी  कल्पना को  पुरी

 न  होते देख  कर  उन्हें  बड़ी  घबराहट प्रौढ़
 क्यों  नहीं  किए  जाते  ?  इसलिए कि  इस  से

 श्राप  के  समथंकों--भ्रमीरों पर  बोझ  पड़ेगा
 मायूसी पदा  होती  राज  अवस्था यह  हो

 जिन्हो ंने  are  को  सत्ता दी
 रही  है  उन  को  खाने  के  लिए  wa  नहीं  है

 ar  पहिनने  के  लिए  वस्त्र  नहीं  है  शौर  जीवन

 बाप  के  कायंकलाप  से  स्पष्ट  है  कि  की  जब  यह भ्रावइ्यकतम वस्तुएं  भी  उन  को

 घाटा  पुरा  करने के  लिए  नोट  छापने  पर
 We  नहीं  मिलतीं तो

 उन  किसानों  श्र  मजदूरों
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 के  हृदय  में  सरकार  के  प्रति  नाना  प्रकार  के  अफ़ीम  के  उत्पादक  काश्तकारों को

 ख्याल  उठा  करते  और  जिनका  कायदा  ह  ३०  रुपये से  लेकर  डे  रुपए  फी  सेर  के  हिसाब

 विरोधी  भाई  उठाने  हें  अर  ग़त  प्रलोभन  देकर  से  दाम  दिये  जाते  लेकिन  वहीं  अफ़ीम

 उनको  बहकावे  में  लाकर  बहुत  सी  चीजों  को  कमीशन  एजेन्ट  को
 ४००

 रुपये  सेर  सरकार

 अपनी  सरकार  द्वारा  कराने  की  कल्पना  कराया  दवारा  दिया  जाता  हे  और  ६००  रुपये  सेर

 करते हें  ।  एसी  ऐसी  बहकाने  वाली  बातें  कमीशन  एजेन्ट  अफ़ क्रीम  खाने  वालों  हाथ

 उनके  सामने  पेदा  किया  करते  उन  नादान  मे  बेचता  हें  तो  जहां  सरकार  को  अफ़ीम  से

 काश्तकारों  और  मजदूरों का  जो  मुद्दतों से  SAAT  लम्बा  मुनाफा  होता  बल औन  अफीम

 सताये  जा  रहे  हे  और  जो  पेट  के  न्याय  के  के  उत्पादकों को  केवल  ३०  और  ३५  रुपये

 लिये  और  दवा  के  लिये  ग़रीबी  की  दशा  में  के  हिसाब  से  दाम  दिये  यह  कहां तक

 तरसते  रहते  उनका  ऐसे  प्रलोभनों  में  मुनासिब  हैं  |  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  तो  सुझाव

 फंस  जाना  स्वाभाविक  हे  और  वह  उनमें  फंस  है  कि  अफ़ीम  पैदा  करने  वालों  को  भी  अधिक

 भी  जाते हें  ।  इसलिये  सब  से  ज्यादा  जरूरत  दाम  दिया जाय  ।  उत्पादकों  को  काफी  अधिक

 इस  बात  की  हे  कि  ग़रीब  तबके  की  तरफ  दाम  न  देने  का  नतीजों  यह  होता  ह  कि  बीच

 हमारी  सरकार  का  ध्यान  अवश्य  जाना  के  आदमी  चोरी  से  ब्  डैक  मार्केट  पर  किसानों

 से ८०  ह्य  और  १००  रुपये  सेर  के  भाव

 में  एक  ऐसे  ज़िले  का  रहने  वाला  हूं  जो
 से  अफीम  खरीद  लेते  हे  और  वह  दूसरी  जगहों

 बहुत  ग़रीब  और  पिछड़ा  हुआ  जिला  वहां
 पर  ले  जा  कर  के  उसको  खाने  वालों  के  हाथ

 गाजीपुर  दाहर  में  एक  ओपीडी  फैक्टरी  सरकार

 की  तरफ  से  चलती  है  ।  अपने  देश  में  दोਂ
 बेचते हें  |

 फैक्टरी  चलती  जिनमें  गाजीपुर  की
 इस  के  सम्बन्ध  में  मुझे  ज्यादा  नहीं  कहना

 ओपीडी  फैक्टरी  सब  से  बड़ी  फैक्टरी है  जहां
 कहना  यही  हे  कि  इस  फैक्टरी  की  तरफ

 से  करोड़ों  रुपये  का  माल  तैयार  करके  बाहर
 सरकार  का  खास  ध्यान  होना  चाहिए  ।  अगर

 भेजा  जाता  है  ।  यह  खेद  का  विषय  है  कि  इसका  समुचित  प्रबन्ध  सरकार  करे  तो  इस

 सरकार  उस  एक्टर  को  बिल्कुल  भूल  सी  गयी  से  उसको  बहुत  बड़ी  आमदनी  हो  सकती  है  ।

 है  और  उस  फैक्टरी  का  एडमिनिस्ट्रेशन आज

 केसे
 चलता  सरकार  इस  बार  में  कुछ

 साथ  ही  किसानों  का  भी  इस  से  हित  होना

 चाहिए  ।  क्योंकि  जो  उसके  खास  उत्पादक  हैं
 जानती  ही  नहीं  ।  और  मालम  एसा  होता

 ag  किसान  ही  हें
 हू  मानो  सरकार  यह  जानती  ही  नहीं  कि  इस

 तरह  की  कोई  फैक्टरी  इस  देश  के  अन्दर
 मेरे  बहुत  से  मित्रों  ने

 सरकार
 की

 आर्थिक

 चल  रही  ह  और  उसकी  कोई  खास  और  नीति  का  विरोध  किया  हं  |  मुझे  इसमें

 अच्छी यव  था  है  |
 कोई  इख्तलाफ  नहीं  है  कि  सरकार  ने  अभी

 चोरबाज़ारी  और  घूसखोरी  रा  उस  तक  ग़रीबों  को  कोई  खास  राहत  नहीं

 फैक्टरी  में  इतना  बोलबाला हे  कि  हर  पहुंचाई
 है  ।

 लेकिन  एक  बहुत  बड़ी  समस्या

 वर्ग  का  आदमी  तबाह  है
 ।

 में  समझता  हूं  कि  सरकार  के  सामने  आज  जो  पंच  वर्षीय  योजना

 अगर  सरकार  उधर  ध्यान  दे  और  उस  फैक्टरी  की  उसके  सम्बन्ध  सरकार का  पुरा
 को  ठीक  से  चलाने  का  प्रयत्न  और  प्रबन्ध

 प्रयत्न
 और

 ख्याल  यही  हू  कि  उसको  कामयाब
 करे  तो  बहुत  काफ़ी  रुपया  सरकार  को  वहां  बना  करके

 ग़रीबों  को  फायदा  पहुंचाये  लेकिन

 से  मिल  सकता  है  ।  इसक  करने  में  जो  बाधायें  हें  उन  को  हम  तो

 284  PSD
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 ज्यादा  महसूस  करते  लेकिन  गरीब  तबका  सरकार  से  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  समस्याओं

 इसे  कम  महसुस  करता  है  ।  को  हल  करने  के  लिये  क़ानून  बनाये  |

 a
 मं  आखिर  में  फायनली  मिनिस्टर  area  यह  बड़  संतोष  विषय  @

 कि  ४  करोड़  रुपये  की  राशि  arate से  यह  अपील  करूंगा  fe  वह  खास  तौर  से

 गरीबों  की  तरफ  ध्यानਂ  दें  और  जो  जो  वादे  करने  वाली  संस्थाओं  को

 ड
 कांग्रेस  ने  किये

 हूँ
 किसानों  व

 मजदूरों  उन  सहायता  देने  के  लिये  रखी  गई  ।  मुझे

 को  पुरा  करें  |  खुशी  है  कि  एक  गेर  सरकारी  ats  इस  राशि

 के  प्रबन्ध के  लिये  बनाया  गया हू  ।  मेरा  निवेदन

 मं  इन  शब्दों  के  साथ  आपकों  धन्यवाद
 है  कि  यह  ae  ऐसी  स्थितियां  उत्पन्न  करे  कि

 देता  |

 यह  काम  सुचारु  रूप  से  हो  सके  ।  परन्तु

 श्रीमती  जयश्री  कई  काम  बार  बार  हो  जाते  हैं  ।  इसको  रोकने

 कल  मेरी  मित्र  कुमारी  एनी  मस् क़रीन  ने  के  लिये  अच्छा  होगा  fe  एक  समाज  सेवा

 सरकार  को  करों  के  fog  दोष  दिया  था  में  विभागਂ  बनाया  जाय  |

 यह  पुछना  चाहती  हूं  कि  बिना  ga  के  कौन
 खादी  तथा  ग्राम  उद्योग  ats  की  नियुक्ति

 सी  सरकार  चल  सकती  ह  ?

 होना  एक  सराहनीय  बात है  ।  गांवों  को  अपनी

 हमें  भारत  के  करदाता  संघ  की  एक  चिट्ठी
 आवश्यकता  में  स्वावलम्बी  बना  कर

 मिली हूँ  जिस  में  उन्होंने इस  बात  की  सराहना
 विकास  सर्वोत्तम  रूप  में  हो  सकता  गांधी  जी

 ने  अथ  शास्त्र  नहीं  पड़ा  था  परन्तु  वह  देश  की
 की  हूँ  कि

 आय
 कर  की  विमुक्ति  सीमा  ३०००)

 aq  निर्धनता  को  जानते  थे  और  उनका  विश्वास
 से  बढ़ा  कर  ४२००)  कर  दी  गई  है  ।

 से  मध्य  वग  को  काफी  आराम  मिलेगा  और  था  कि  खादी  तथा  ग्राम  उद्योग  ही  से  यह

 लोग  बचत  योजना  में  उत्साह  से  योग  दे  सकेंग े।  हो  सकती  है  ।  हम  सुनते  हू  कि  बनी  हुईं

 मेरा  विचार है  कि  छोटी  बचत  योजना  का  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  रही  है  पर  यह

 काम  महिला  संस्थाओं  को  सौंप  दिया  जाय  अचम्भे  की  बात  हू  कि  शिक्षित  व्यक्ति  इतनी

 तो  वे  उसे  भली  प्रकार  कर  सकेंगी  ।  बड़ी  संख्या  में  बेकार  इसका  अय  हूँ  कि

 हमारी  प्रणाली  ठीक  नहीं  है  ।

 मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  पंच  में  आशा  करती  हुं  कि  माध्यम  शिक्षा  आयोग

 वर्षीय  योजना  में  सामाजिक  सेवाओं  को
 इस  समस्या  का  कोई  हल  निकालेगा  |

 महत्व  दिया  गया  है  ।  सामाजिक  समस्यायें
 सम्पदा  शुल्क  विधेयक  हमें  यह  यज्ञ

 बहुत  उलझी  हुई  हें  और  उनका  हमारे  अधिक
 करने  का  अबसर  देता हूं  ।  घन  उनके  लिय

 ढांचे  पर  बहुत  प्रभाव  पड़ता  है  ।  जनसंख्या

 ही  वरदान  हू  जो  उसका  उपयोग
 की  अपराधी  बच्चों  का

 य  समस्यायें  ह  जिन्हें  जीवनਂ  स्तर  ऊंचा  कर
 मर्दों  के  लिये  करते  हें  ।  भागवत  गीता  में

 कहा  गया है
 यज्ञ  के  वास्तविक  अर्थ  है  क्या

 के  हल  किया  at  सकता  है  ।

 हमें  आशा  करनी  चाहिए  कि  पंच  वर्षीय  योजना

 स्त्रियों  के  उद्धार  की  समस्या  भी  हमारे  तथा  धन  जो  निवेशों  आदि  की  सेना  में  प्रयोग

 सामन हैं  ।  स्त्रियों  का  व्यापार  तथा  जे  हज़ारों  होगा  |  यदि  भारत

 afa  को  रोकना  भी  बहुत  आवश्यक है  q ॥  की  नींव  भूदान  यज्ञ  की  प्रविधि  के  आधार  पर
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 जाती  है  तो  देव  में  किसी  के  भी  साथ  समस्याओं  की  ओर  अधिक  ध्यान  देना

 कोई  झगड़ा  नहीं  होगा  अपितु  प्रत्येक  के  प्रति  चाहिए  |

 सद्भावना  की  ही  सरिता  उमड़ेगी  |

 मुझे  खेद  है  कि  वित्त  मंत्री  ने  अब  भी

 तम्बाकू  पर  अन्तः  शुल्क  सम्बन्धी  नीति  में
 श्री  कण  एल०  सोर  व

 संशोधन  नहीं  किया  है  ।  ९४  करोड़  रुपयें
 सतारा-रक्षित-अनुसुचित  जातियां  हमारे

 aa  की  विभिन्न  आधिक  समस्याओं  की  ओर
 के  सम्पूर्ण  राजस्व  में  ३५  करोड़  रुपये  केवल

 पहुंच  निकालने  के  लियें  माननीय  तम्बाकू  शुल्क  से  प्राप्त  होता  |  इतने पर  भी

 सरकार  ने  तम्बाकू  के  कृषकों  तथा  व्यापारियों
 मंत्री  को  बधाई  अवद्य  मिलनी  चाहिए  |

 उन्होंने  हल  में  तथा  जन  साधारण  में  यह  zs
 की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  की  ओर  उचित

 ध्यान  नहीं  दिया  इन  कठिनाइयों  की  जड़
 उत्पन्न  कर  दिया  है  कि  वह  परिस्थिति

 के  पूर्ण  ज्ञाता  हें  और  आर्थिक  वर्ष  ऐसे  सागर  यह  हैं  कि  शुल्क  मुख्य  कर  तम्बाकू

 समान  सिद्धान्तों  के  आधार  पर  नहीं  लगाई
 अशान्त  जल  से  सुरक्षित  पार  हो  जायेंगे

 जाती  और  न  ही  इसका  लगाना  दढ  प्रशासकीय

 नीति पर  होता  है  ।  शुल्क  लगाने  सम्बन्धी

 उन्होंने  अपने  कठिन  परिश्रम  तथा  इस  भेद  भाव  ने  अनेकों  दुष्टाचार  फंडा  दिये

 वृद्धि  से  को  आयव्ययक
 हूं  और  सरकार  को  राजस्व  भी  थोड़ा  मिलता

 में  सम्मिलित  कर  लिया  है  ।  में  उन  व्यक्तियों  यदि  समान  शुल्क  लगाई  जाती  है  तो

 से  सहमत  नहीं  हं  जो  घाटे  आयव्ययक  अधिकतर  कठिनाइयां  दूर  हो  जायेंगी  तथा

 बनाने  के  लिये  वित्त  मंत्री  को  दोषी  ठहराते  केन्द्रीय  शुल्क  विभाग  के  खर्चे  में
 भी

 भारी  कमी  होगी  ।

 अपने  राज्य  की  समस्या  के  सम्बन्ध  में
 हम  देखते  हें  कि  मिले  हुए  क्षेत्रों

 में  वित्त  मंत्री  को  कोपाना-जल-विद्युत  योजना
 और  मिले  हुए  प्रदेशों  में  भी  निष्कासन  के

 के  लिये  धन  व्यवस्था  करने  तथा  दुर्भिक्ष  मामले  में  भेदभाव  रखा  गया है  ।  उदाहरण
 के  लिए  पर्याप्त  धन  की  व्यवस्था  करने  के

 के  लिये  पूना-क्षेत्र  में  कुछ  श्रे  णियों  काਂ  निष्कासन

 लिये  हार्दिक  वधाई  देता  हूं  ।  जैसा  कहा  जा
 छः  आने  पर  होता  है  जब  fe  जयसिंहपुर

 चुका  है  कि  योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  उत्पादन
 आदि  क्षेत्रों  में  यह  दर  लागू  नहीं  है  और  इसके

 में  विधि  तथा  समान  वितरण  करना  है  ।
 फलस्वरूप  कृषिकों  को  कठिनाइयों  का  सामना

 कृषि  हमारे  देश  की  ८०  प्रति  त  जन  संख्या
 करना  पड़ता  है  |  यह  भेदभाव  समाप्त

 की  प्रभावित  करती  हैं  और  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 होना  चाहिए  तथा  कृषकों  को  ऐसी  ही

 है  |  ऋण  सुविधाओं  की  मांग  बढ़
 वस्तुएं  उत्पन्न  करने  का  अवसर  मिलना

 है  और  आजकल  जो  ऋण  सुविधायें

 उत्पादन
 चाहिए |

 हें  वे  अपर्याप्त  हैं  ।

 क्षेत्र  में  और  भी  उत्तम  परिणाम  प्राप्त  करने  पंच  वर्षीय  योजना  में  कहा  गया  है  कि

 के  लिये  सरकार  को  ग्राम-अथे-व्यवस्था  में  काम  चाहने  वालों  को  काम  प्राप्त  करने  का

 यथाशीघ्र  प्रगति  करनी  चाहिए  ।  इसके  अधिक  अवसर  दिया  जायगा  ।  परन्तु  इसमें

 सरकार  को  कृषि  वस्तुओं  के  अनुचित  काम  देने  की  गारन्टी  की  कमी  है  ।  अत

 मूल्य  के  विरुद्ध  गारन्टी  देनी  चाहिए
 तथा  भूमि  मेरा  सुझाव  है  fe  हमारे  देश  की  विकास
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 {att  कठ  एल ०

 योजना  में  काम  देने  की  दृढ़  योजना  होनी
 जो  आज  हमारी  अथ  व्यवस्था  उसके

 ~

 चाहिए ताकि  देश  के  प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिये  सम्बन्ध  में  हमारे  बड़े  बड़े  नेता  लोग  कहत

 हें  कि  हम  पूंजीवाद की  तरफ  नहीं जा  रहे जीवनयापन के  साधन  की  गारन्टी  हो  ।
 लेकिन  हमारे  at  विभाग के  जो

 श्री  मगन  लाल  बागड़ी  :  मंत्री  उनकी  उनकी

 बर  धीरे  धीरे  पूंजीवाद  की  तरफ  मुल्क
 को

 उपाध्यक्ष  तथा  अर्थ  विभाग  के  मंत्री  महोदय

 क़रीब  क़रीब  कांग्रेस  के  जितने  मेम्बर  ले  जा  रही है  ।  अगर  यह  कायम  रहती  है

 यहां  एम०
 पी०  बन  कर  आये

 हें  और  जिन्होंने
 तो  फिर  कोई  बात  इस  मुल्क  में  ठीक

 तरीक़े

 इस  बहस  में  हिस्सा  लिया  सब  इस  बात  से  नहीं हो  सकती  बल्कि  जैसा  कि  आम  तौर

 को  मानते हें  कि  जो  अथ  व्यवस्था  है  वह
 से  कांग्रेस  पार्टी  के  लोग  कहते  हें  वही  हालत

 देश  के  ग़रीबों  के  हितों  में  नहीं  जा  रही  है  went  |  हम  तो  विरोधी  हम  को  तो  कहने

 शौर  न  गरीब  को  किसी  तरह  से  राहत  का  लेकिन आप  में  से  ज्यादातर

 दिला रही  है  ।  तो  फिर  यह  सोचना  है  कि  लोग  रोज़ाना  बहस  में  कहते  हें  कि  देश  की

 हालत  बहुत  खराब  हम  नाजुक  स्थिति
 एसा  क्यों  हो  रहा  है  में  भी  इसको  मानता

 हूं  कि  जो  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  है  वह
 अथ॑

 ~

 से  गुज़र  रहे  यह  बात  आप  सब

 व्यवस्था  देश  के  ग़रीबों  के  हित  में  महसूस  करते  लेकिन  यह  नहीं
 सोचना

 चाहते  कि  ऐसा  क्यों  हो  रहा  इस  को  रोकने
 नहीं  जा  रही  है

 ।
 और  देश  में  बहुत  बड़ा

 संतोष  है  ।  तो  फिर  देवा  में  इतना  बड़ा  की  क्या  तरक़ीब है  हम  लोगों  विरोधी

 संतोष  है  तो  हमको  सोचना  हे  कि  जो  हमारी  लोगों  बार  बार  आपके  सामने  यह  चीज़

 अथ  व्यवस्था  जो  इस  तरीके  से  चल  रही  है  रखी  कि  इस  देश  के  इस  भारतीय

 क्या  वह  वैसी  ही  चलेगी  या  उसमें  परिवर्तन  के  इस  कृषि  प्रधान  देव  के

 पूंजीवाद  अथ  व्यवस्था  नहीं  चल  सकती  ।
 होना  चाहिए  ।  उसनें  परिवर्तन  करने  की

 बहुत  सख्त  जरूरत है  ।  अगर
 आप  परिवहन  इसमें  समाजवादी  अथ  व्यवस्था  ही  आप  को

 नहीं  करते  हूं  तो  आप  फिर  भ्रष्टाचार  की  लागू  करनी  चाहिए  |  लेकिन  आप  बहुमत

 पार्टी के  लोग  हूं  ।  आप  हमारी  दलीलों  को
 बात  करते  ही  रहेंगे  ।  आप  के  पास  पेसा  कम

 सुनना  नहीं  चाहते  और  केवल  यह  कहू  कर

 लेकिन  न  कोई  नतीजा  निकलेगा  और  कि  चूंकि  हम  विरोधी  दल  के  लोग  आप

 न  देश  का भष्टाचार  बन्द  होगा और  न  देश  की  टीका  करना  ही  हमारा  कत्तव्य  देश

 को  किसी  किस्म  की  राहत  क्योंकि  के  हित की  बात  हम  नहीं  ऐसा  आप

 का  ख्याल  है  और  इस  ख्याल  को  रख  कर  ही जो  आज  की  प्रथ  व्यवस्था हे  उस  व्यवस्था

 की  जो  बुनियाद  हू  वह  पूंजीवाद  की
 तरफ  आप  हमारी  बातों  की  उपेक्षा  करते  और

 जा  रही  अगर  उसकी  बुनियाद  पूंजीवाद
 उसका  नतीजा  मुल्क  को  भुगतना  पड़  रहा है  |

 की  तरफ  जाती  हं  तो  फिर  आप  कभी  इस  बात

 का  विश्वास  नहीं  कर  सकते  कि  देश  के  आज  मुल्क  असंतोष  की  राह  पर  बढ़

 ग़रीब  किसानों  इस  देश  के  मजदूरों  रहा  हे  और  आज  की  अवस्था  यहां
 तक  पहुंच

 शौर  इस  देश  के  मध्यम  वर्गों  को  राहत  मिलेगी  |  गई  है  कि  मुल्क  को  और  जनता  को  कांग्रेस  TAT

 नहीं  मिल  सकती  और  जो  भ्रष्टाचार  चल  रहा
 पर  जो  विश्वास  वह  आज  नहीं  है  ।  पन्द्रह

 है  वह  भ्रष्टाचार भी  बन्द  नहीं  हो
 सकता  अगस्त  १९४७  के  दिन  लाखों  करोड़ों
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 देशवासियों  ने  आज़ादी  का  दिन  मनाया  शमी  मगन  लाल  बागड़ी  :  में  ने  किसी

 लेकिन  आप  देखते  हैं  कि  पन्द्रह  अगस्त  का  नाम  नहीं  लिया  है  ।

 सन  १९५२  को  वह  विश्वास  और  इतमीनान

 की  भावना  दिखाई  नहों  देती  और  आखिर
 श्री  जो०  पी०  सिन्हा  व

 हजारीबाग  व  :  उन्होंने  एक  संसद चसक  लिये  att  है  ?  जत  से  देश

 सदस्य  पर  आरोप  लगाया  है  ।  तो  उन्हें को  rar  ता  ये  आप  की  पार्टी

 ही  राज्य  करती  ar  रही  है  और  atta  पार्टी
 उसे  प्रमाणित  करना  चाहिए  तथा  arated

 संसद्‌  सदस्य  का  नाम  बता  चाहिए के  अलात  frat  दूसरो  पार्टी  का  राज्य  यहां
 भाषा  अपना  अरोप  वापिस  ले  छेना

 तहों  अ।प  इन  सब  बातों  पर  सोचना

 नहीं  चाहते  ।  आप  को  ७००  करोड़  रुपया
 श्री  सगन  लाल  बागड़ी  :  यह  कोई

 इनकम  टेक्स  की  शक्ल  में  बड़े  बड़े
 जरूरी  नहीं  हू  ।

 सुकर  और  पं  जोतीयों  से  वसूल  करना

 art  अप  उनसे  FI  ७०  करोड़  सभापति  az  मानवीय  सदस्य

 रुपया  वसुक  कर  पाये  और  वह  भो  विप्रो  साइज  मंत्रालय  पर  तथा  इस  सदन  के  माननीय

 सदस्यों  पर  आरोप  लगा  रहे  हें  यदि  इन और  सुल्ह  के  द्वारा  वसूल  fear  आप

 के  पास  इतनी  बड़ो  फौज  और  पुलिस  आदि  आरोपों  के  प्रमाण  उनके  पास  तहों  हे  तो  उन्हें

 होते  हुए  भी  आपने  ७०  करोड़  रुपया  ऐसे  आरोप  नहीं  करने  चाहिएं  ।  यह  इस

 सदन की  प्रथा  ह  माननीय  सदस्य  ने  किसी माइक  और  सुलह  के  द्वारा  उन  पूंजीपतियों

 और  सेठों  से  aes  किया  ।  में  जानता हूं
 कि  का  नाम  नहीं  लिया  यह  तो  और  भी

 दिल्‍ली  के  एक  सेठ  साहब  पर  ६०  लाख  रुपया  जनक  बात  हूं  ।  वे  चाहें  तो  मंत्री जी  को  लिख

 सकते  हू  और  उन्हें  नाम  तथा  आरोपों  के इनकम  टेक्स  का  आता  लेकिन  हमारे

 मंत्रालय  ने  १२  लाख  ले  कर  सेटलमेंट  कर  लिया  |  प्रमाण  बता  सकते  हें  ।  यदि  उनके पास  प्रमाण

 उमी  तरह  में  आप  को  बतलाऊँ  की  मध्य  प्रदेश  नहों  हे  तो  उन्हें  इन  आरोपों  को  वापिस  ले  लेना

 में  रायगढ़  के  एक  साहुकार  के  ऊपर  ८०  लाख

 रुपया  इनकम  टेक्स  का  निकलता  लेकिन
 att  मगन  लाल  बागों  :  इसका

 हमारे  यहां  के  कुछ  कांग्रेस  एम०  पीज़ ०  के

 ara  में  पड़ने  की  वजह  से  ata  data  लाख
 सबूत  दे  सकता  हं  और  अगर  वह  सबूत  ग़लत

 ~  होंगे  तो  में  सजा  पाने  के  लिये  तैयार  हूं
 ॥

 धन्य  q  सेटलमेंट  किया  WaT.  ,

 श्री  जो०  पी०  :
 नाम  बता

 श्री  त्याग ों  :  ag  बिल्कुल  ग़लत  ad
 दीजिये  ।

 हहे  ।

 श्री  मंगन  लाल  बागड़ी  :  नाम  में  नहीं

 श्री  इयामनन्दन  सहाय  सबूत  देने  को  में  तैयार  आप

 .
 मध्य  )  यद  एक  माननीय  सदस्य  पर  इन क्वारी  करायें  और  में  सूत  दूंगा  और  अगर

 आक्षेप  इस  प्रकार  oat  करना  उचित  सबूत  ग़त  निकले  तो  आप  मुझे  उसक  लिये

 नहों
 हैं

 ।  सभा दे  सकते  हें  ।

 श्री  उन्हें अपना  आरोप  प्रमाणित  श्री  ato  डी०  देशमुख :  मेरी  राय  में

 करना  चाहिए  ।  मुझे  अत्यन्त  खेद  है
 माननीय  सदस्य को  कंहना  है  कि  वे  हमें  नाम
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 [at  ato  डी०

 बतायेंगे  किन्तु  अभी  इस  सदन  को  नहीं  डिवीजन  क्लक्स  की  साठ  से

 बतायेंगे  ।  घटा  कर  पचपन  रुपये  करने  का  सवाल

 उसको  गवर्नमेंट  फ़ौरन  इम्प्लीमेंट सभापति  महोदय  :  वे  यह  कह  चुके  हैं

 और  आगे  उन्होंने  यह  भी  कहा  हैं  कि  यदि
 कर  दिया  और  साथ  ही  जहां  पर  बड़े  बड़ें

 सरकारी  अफसरों  तनख़्वाहों  को  बढ़ाने
 उनके  आरोप  ग़लत  निकले  तो  सज्जा  पाने

 की  सिफारिश  की  गई  उसको  भी के  लिये  तैयार  हैं  ।

 फ़ौरन  अमल  में  लाया  लेकिन  आपने

 श्री  मगन  लाल  बागड़ी  :  में  आप  से  उस  मध्यम  वर्ग  के  ama  की  बात  नहों  सोची

 कह  रहा  था  कि  हमें  जहां  सात  सौ  करोड़  रुपये  जो  आपके  एडमिनिस्ट्रेशन  की  बैक  बोन  हैं

 करने  वहां  हम  केवलਂ  सत्तर  करोड़  और  जो  एड  भिनिस्ट्रशन  की  एशिया  rat
 रुपय  ही  वसूल  कर  पाये  ।  को  बनाता  ह  और  आपकी  हुकूमत  को  सफाई

 दूसरी  तरफ  हमार  मुल्क  में  आये  दिन  से  चलाने  की  जिम्मेदारी  पर  आती

 फेल  हो  जात  हैं  और  उन  बैंको  में  बहुत
 उसके  पेट के  सवाल  पर  आपने  ग़ौर  नहीं

 काफ़ी  रुपया  मध्यम  ay  के  लोगों  और  ग़रीब  फरमाया  कि  उसकी  हालत  में  भी  कुछ  सुधार

 किसानों  क  रहता  है  और  इस  तरह  यह  बेकस  किया
 जाय  ।  यह  सारी  चीजें  हमें  बताती हैं

 जो  आये  दिन  अपनी  गलती  किसी  ग़लत  आप  किधर  जा  रहे  हैं  और
 आप

 देश
 में

 धारणा वश  या  बेइमानी  करके  जो  ऐसी
 वादी  अर्थ  व्यवस्था  को  बनाये  रखना  चाहते  ह्

 वादी  करते  हूं  उससे  मुल्क  के  उन  लोगों  का  अगर  आप  ऐसा  नहीं  चाहते  तो  आप  सब  से

 पहले  इस  बात  पर  सोचिये  कि  आप  के जो  बेंकों  में  रुपया  जमा  करते  बेकस  फ़ेल

 हो  जाने  से  काफ़ी  नुक्सान  उठाना  पड़ता  हूं
 सरकारी  मुलाजिम  वह  बेकस  पेट  भर  खा

 और  उनका  रुपया  डूब  जाने  से  उनके  अन्दर  सकें  और  कैसे  उनके  बाल  बच्चे  आराम  से

 जीवन  व्यतीत  कर  सकें  और  में  समझता  हूं असन्तोष की  भावना  बढ़ती है  |  कई  बार

 fe  जब  उसी  व्यवस्था  आम  कर  दंगे  तब  यह समाजवादी  पार्टी  ने  आप  से  कहा  fe  sat

 का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जो  घूसखोरी  वह  भी  खत्म  हो  सकती

 करण  करना  बहुत  आवश्यक  हूँ  ,  क्योंकि  आप  और  कम  हो  सकती  अगर  आप  एसा  न

 करके  उनमें  घूस  खाने  की  मनोवृति  पदा
 को  पैसे  की  जरूरत  हैं  और  यह  पूंजीपति

 लोग  एक  दो  दो  बैंकों  को  खोल  कर  जनता  करने का  अवसर  देते  ह  और  फिर  यहां  पर  हम

 के  पसे  के  ऊपर  जो  लाखों  करोड़ों  रुपये  बैठकर  कहते  हूं  कि  आज  सब  जगह  घूसखोरी

 और  रिश्वत  चलती  और  भ्रष्टाचार  बढ़
 का  व्यापार करते  उससे  देश  को  काफ़ी

 रहा है  और  इसलिये में  ने  आप  से  अभी  अजे
 नुक़सान  होता  है  लेकिन  खेद

 का  विषय है

 कि  सरकार  का  ध्यान  उधर  नहीं  जाता  और
 किया  था  कि  हम  अपनी  अर्थ  व्यवस्था

 यह  सारी  चीज़ें  बतलाती  ह  कि  अप  किधर  पूंजीवादी  अथ  व्यवस्था  की  तरफ  ले  जा  रहे
 a
 q  |

 जा  रह ेहैं  और  आपकी  नीति  क्या  है  और

 आप  किन  सिद्धान्तों  पर  अपनी  अथ  व्यवस्था
 इसी  तरीक  से  हमारी  हुकूमत  में  जो

 को  कायम  रखना  चाहते  हैं
 ?

 छोटे  छोटे  अंग  हें  और  जो  किसानों  और

 इसी  तरीके  से  अगर  आप  पे  कमीशन  की  मज़दूरों  से  डीलिंग  करते  वहां  क्या  हालत

 रिपीट  को  देखें तो  मालूम  पड़ेगा  कि  जहां पर  हो  रही  एक  किसान को  अगर
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 के  अन्दर  रुपया  जमा  करना  होता  हैं  और  से  ही  हो  सकता  हे  और  किसी  दूसरे  तरीके

 अगर  वह  भल  से  एक  या  दो  आना
 कम

 जमा  से  नहीं  हो  सकता  हे  ।

 कर  जाता  है  तो  होता  यह  हैं  कि  सरकार को  श्री  त्यागी  :  क्या  में  आप  की  इजाज़त

 वह  एक  आना  या  दो  आना  उस
 किसान

 से
 से  पूछ  सकता  हूं

 कि
 मेम्बर  साहब  सात

 qe  करने  के  लिये  कम  से
 कम

 चार  सौ  करोड़  रुपये  बता  तो  यह  फ़

 रुपया  खर्च  करना  पड़ता  हू  |  उस  किसान  वह  कहां  से  लायें  साह  at  करोड़

 क

 कहां

 को  आना  या  दो  आना  जमा  और  किस  पर  वाजिब  में  नहीं  समझ

 घ  के  लिये  चार  रुपय  राह मं  खच  करन  सका  |

 पड़ते  हें  और  इस  व्यवस्था  के  कारण  हम  देखते
 श्री  मगन  लाल  बागड़ी  :  सात सौ  लाख

 हे  देश  के  अन्दर  असंतोष  कैच  हुआ  हैं
 ।

 रुपया  जिस  में  से  सत्तर  लाख  अपन  वसू ऊ  किया  ।

 मिलों  के  अन्दर  हम  देखते  हूं  कि
 आप

 सभापति  भोज्य  क्या  माननीय

 सदस्य  के  कहने का  मतलब  यह है  कि  देय
 ने  जो  मजदूरों को  राहत  दिलाई  वह

 पूंजीपतियों से  दिलाई  उसके  लिय  आपने
 राशि  ७  करोड़  रुपये  की  थी  और  उन्होंने

 a
 केवल  ७०  करोड़  रुपये  वसूल  किये  हें

 ?
 कानून  बनाये  फैक्टरी  एक्ट  लाग  किंया

 लेकिन  उसम  पूंजीपति  मनाफा  बचाने  क  लिये  श्री  त्यागी  यह  कसे  संभव  हे

 और  अपना  मनाफा  कम  fear  के  fea  श्री  कहकर  अनुचित

 ग़लत  तरीके  का  हिसाब  किताब  अपनी  मिलों  जातियां
 )

 सव  प्रथम  में  मननीय  वित्त  मंत्री

 में  रखते  तरह  से  इनकम  cart  से  द्वारा  प्रस्तावित  अनुदानों  की  मांग  का  समर्थन

 बचत  करते  ह  और  उधर  मज़दूरों को  बोनस
 करता  हूं  और  मेरा  विचार  है  कि  वह  देश

 न  मिल  पाये  इसलिये  घाटे  की  सारी  चीजें  के  विकास के  लिये  भरसक  प्रयत्न  कर

 आपके  समने  पेश  करते  हूं  और  मुनाफा  रहे हं  ।

 al  नहीं  इस  तरह  की  यह पूंजीपति  पहिले  म॑  माननीय  वित्त  मंत्री  का  ध्यान

 मिल  मालिक  गड़बड़ी  करत ेहं  और  आपकी
 मद्रास  राज्य  में  खाद्यान्न की  कमी  की  ओर

 मंशा  प्री  नहीं  हो  पाती  |
 आकर्षित करना  चाहता  हूं  ।  वर्षा न  होने

 तथा  फसलों  के  नष्ट  हो  जाने  के  फलस्वरूप

 हमारी  पार्टी  ने  बड़ी  बड़ी  इंडस्ट्रीज़

 का  राष्टीय करण  करने  के  लिये  मांग  की
 दक्षिणी  जिलों  में  स्थिति  गम्भीर  हो  गई  हैं  ।

 कुछ  भागों  में  तो  पीने  के  पानी  की  भी  कमी

 लेकिन  आपने  हमारी  न  सुनी  और  इस  तरह

 और  भष्टाचार  को  बढ़ने  का  अबसर
 हे  :  अतः  वित्त  मंत्री  से  में  निवेदन  करता

 हूं  कि  वह  राज्य  के  उस  क्षेत्र  से  खाद्यान्न की
 दिया  ।  आप  समझते  &  कि  qe  जीती  आपके

 साथ हें  लेकिन  मं  आपको  चेता  देना  चाहता
 कमी  दूर  करने  के  मद्रास  राज्य  को

 अधिक  सहायता तथा  ऋण  दें  ।  म  जनता

 हूं  कि  आज  पूंजीपति आपके
 साथ  नहीं हूं

 वह  आप  के  साथ  बेईमानी  करते  आप  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  १  करोड़  का  ऋण

 देने  का  वायदा  किया  था  परन्तु  वह  समय
 उनके  साथ  सुलह  करते  उनको  राहत  देते

 पर  न  दिया गया
 @  मेरा  कहना  है  कि  बुनियादी  नीति  में  जब

 तो  केवल  यही

 आप  परिवर्तन करेंगे  तो  देश  के  अन्दर  जो  कहूंगा  वायदा  समय  पर  पूरा  होना

 है  वह  असंतोष  दूर  होगा  और  यह  में  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं

 कि  वह  केरियर  विद्युत  योजना  तथा  अमरावती परिवहन  समाजवादी  अर्थ-व्यवस्था  लागू  करने
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 योजना  के  लिये  पूंजीगत  ऋण  दें--इन्हें  अन्य  तथा  विकास  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  अधिकार

 योजनाओं  सहित  पंचवर्षीय  योजना  में  के  अध्यक्ष  ने  भी  इसकी  सराहना  की

 लित  करने  के  लिये  मद्रास  सरकार  द्वारा  है  ।  अब  स्पर्धा  काल  समाप्त  हो  गया  है

 पाथना  की  गई  थी  ।  कैरियर  योजना  का  अथवा  MWe  से  समाप्त  होने  वाला है  और

 sem  सिंचाई  विद्युत  सुविधाओं  सहकारिता  काल  आरम्भ  हो  गया  है  ।  अब

 का  विकास  करना हैं  ।  त्रावणकोर  र-को  चीन  तक  सहकारी  कार्यवाही  के  क्षेत्र  का  प्रसार

 तथा  मदरास  सरकारों  के  बीच  TH  समझौता  ध्यान  देते  योग्य  नहों  था  ।  सहकारी  में  कों

 हो  गया  हूं  अतः  इत्र  योजना  को  कार्यान्वित  क॑  पास  प्रयोग  के  बहुत  थोड़ा  घन  था

 करना  सरल  ह् |  और  प्रक्रिया  के  frag  बड़े  हो  कठिन  थे  ॥

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  ३००  गांवों  में  पंचवर्षीय  यो  जना  में  सहकारिता-आन्दोडत

 सामूहिक  विकास  योजना  बड़ी  हो
 को  राष्ट्र  के  fratar  में  मुख्य  स्थान  दिवा

 पूर्ण  चल  रही  में  आशा  करता
 हूं

 कि  गया  प्रारम्भिक  अवस्था  में  USAT  जीवन

 एक  या  दो  af  में  योजना  के  अच्छे  परिणाम  सहकारिता  के  बढ़ते  हुए  महत्व  के  कारण

 दिखाई  देनें  लगेंगे  और  उ  क्षेत्र  में  aaa  Teqay  होता  स्वाभाविक  हो  परन्तु

 कप  अधिक  उत्पादन  होगा  |  व्यक्तिगत  बुराइयों  को  सहकारिता  की

 प्रशिक्षा  का  उतम  प्रबन्ध  करके  तथा  प्रारम्भिक
 कृषि  मजदूरों  के  लिये  गुढ॒ब्यवस्था

 सदस्यों  को  सरकारी  सिद्धान्तों  को  शिक्षा
 योजना  के  सम्बन्ध  में  भी  में  कुछ  कहना  चाहता

 ।  इनक  पाथ  रहने  के  लिये  उचित  घर
 दे  कर  टूर  किया  जा  सकता  है  ।  ag

 ह

 नहीं  तंजोर  fas  में  साम्यवादी  हरिजनों
 नोल  ब  नं  ठीक  हो  भूमि

 केतली  हों  तो  fers  अक  आफ  इंडिया  को को  यह  कह  कर  बहका  रहे  हैं  पास

 ग्रामीण  क्षेत्रों  की  आवश्यकताओं  के  लिये
 रहने  के  लिये  उचित  घर  नहों  है

 ।  यह  सरकार

 की  ग़लती  कि क  ।  अतः  में  माननीय  मंत्री  से  धन  की  व्यवस्था  करने  का  अधिक  प्रदत्त

 निवेदन  करता  हूं  कि  वह  कृषि  मजदूरों  क  करना  चाहिए

 लिये  गुह-व्यवस्था-योजना  के  लिये  अधिक  मेरे  राज्य  में  कमी  इतनी  फैल  गई  हूँ

 कि  भयानक  परिस्थिति  का  सामना  करना धन  दें

 बहुत  ही  कठिन  हो  गया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार भारत  सरकार  को  में  सुझाव  देता  हूं

 भी  घटे  दामों  पर  खाद्यान्न  देने  के  सम्बन्ध  में
 कि  वह  रिजर्व  बैंक  आफ  इंडिया  से  केन्द्रीय

 बैंकों  को  अधिक  ऋण  देने  के
 लिये  ओर  राज्य  सरकार  की  सहायता  कर  रहो  है  ।

 इस  प्रकार  बन्धक  बैंकों  को  अधिक  ऋण  दे  ।  परन्तु  निर्वाह-मज़ारी  मज़दूर  और  sa  के

 आश्रितों  को  भोजन  नहों  दे  सकती  ।  इत केवल  इस  प्रकार  हो  गरो  किसानों  को

 के  अतिरिक्त  कृषक  को  स्वयं  को  तथा  अपने
 अधिक  ऋण  मिलेगा  और  वे  अपनी  भूमि  में

 सुधार  कर  सकेंगे  |  अन्त  में  में  माननीय  मंत्री  पशुओं  को  जीवित  रखना  होता  हैं  ।  किक

 से  निवेदन करता  हूं  कि  वह  मद्रास नगर  से
 बेजान  हो  चुका  उसके  पशु  निबल  हो  गये

 गन्दी  बस्तियों  को
 साफ  करने

 के
 लिये  ऋण  दें  ह  तथा  भूमि  की  उपज-शक्ति  क्षीण  हो  गई  है  ।

 श्री  बिदारी  :  वित्त  पंचवर्षीय  योजना  की  समस्त  योजनायें

 मंत्रालय का
 काम  ५ करन  का  ढंग  अत्यन्त  उन्हों  क्षेत्रों  के  लिये  हें  जो  पहले  से  ही

 art  वाशिंगटन
 स्थित  पुनः

 निर्माण  विकसित  हू  ।  गरीब  देश  के  योजना-निर्माताओं
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 के  लिए  यह  सोचता  सराहनीय  हैं  कि  वे  अनुचित  अर्थ  लगा  लेते  हें  ।  संसार  के  विभिन्न

 देशों  की  विभिन्न  आर्थिक  प्रणालियों  का  मेंने न्यूनतम  धन  से  अधिकतम  लाभ  उठायें  परन्तु

 इससे  जन-कल्याण-राज्य  के  आदेश  पर  अध्ययन  किया है  और  में  कह  सकता  हूं  कि

 परदा  पड  गया हैँ  ।  हमें  दूसरों  की  समृद्धता  अनुकूल  परिस्थितियों  में  अनेक  प्रणालियों

 से  gat  नहीं  है  ।  हम  विभिनन  प्राकृतिक  को  संचालित  किया  जा  सकता  हैं  तथा  उससे

 शक्तियों  पर  अधिकार  पाने  योग्यता  लाभ  प्राप्त  किया  जा  सकता  हे  ।  परन्तु

 रखते  यदि  सरकार  शक्ति  एकत्रित  करने  देखना  तो  यह  हैं  कि  क्या  इस  देश  की

 में  सहायता  तो  हम  केवल  ayn  क्षति  को  ही  स्थितियों  किसी  प्रणाली  न  कि

 पूरा  नहीं  करेंगे  अपितु  हमारे  क्षेत्र  व्यापारी  आर्थिक  प्रशासन  के  एक  असनातनी

 नगरों  आदि  को  खा  यानी  भेजते  वाले  खाद्यान्न  के  का  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ।  बहुत  विचार

 गोदामों में  बदल  जायेगा  करने  के  बाद  में  इस  परिणाम
 &  सडक

 पर  पहुंचा  हूं  fe  aa

 [ sateqat  महोदय  अध्यक्ष  पद  पर
 साम्यवाद से  न  समाजवाद से  न  इनके

 आमीन  थे  ]
 किसी  और  परिवर्तित  रूप  से  इस  देशी  में

 बहुत  से  माननीय  सदस्यों  को  जनता  के  ara  लिया  जा  सकता  हे  ।  कम्यूनिस्ट पार्टी

 का  संदेह  है  ।  एक  ऐसा  वातावरण  के  तकों  के  सम्बन्ध  में  मेरा  विश्वास  हे  कि  में

 बनाया  जा  रहा  हे  जिसमें  साधारण  पुरुष  कुछ  भी  उन  को  कभी  सन्तोष  नहीं हो

 सकता है  ।  ि तलग म  एक  मसल हैं तथा  स्त्री  के  प्रभाव
 को

 पर्याप्त  रूप  से  अनुभव

 जाये  |  जन-कल्याण-राज्य  की  ओर  की  दुम  को  चाहे  जितना  खींचो  वह  कभी

 जाने  वाला  यह  वास्तविक  पथ  है  ।  योजना  सीधी नहीं  होती  ।  मेरा  विचार हूं  कि

 face  अथ  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  इन  के आयोग  ने  सहकारी  संस्थाओं  के  बनाने  तथा

 ग्राम  पंचायतों  की  स्थापना  का  विशेष  उल्लेख  विचार  आवश्यकता  से  अधिक  आशावादी

 यह  लोग  यह  कभी  स्वीकार किया  है  |

 करने  को  तैयार नहीं  होंगे कि  ऐसे  अर्थ
 उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  प्रणाली  के  लिये  अनावश्यक  रूप  से  कुछ

 कृपा  करके  अपना  स्थान  ग्रहण  कर  लें  ।  मुझे  वे  तत्व  तथा  जनता  को  ऐसी  कठिनाइयों  के

 मंत्री  महोदय  से  अब  उत्तर  देने  के  लिये  कहना  सामना  करने  की  आवश्यकता  पड़गी  जैसी

 चाहिए  ।  कि  किसी  वास्तविक  लोकतन्त्रात्मक  प्रणाली

 में  सहन  नहीं  की जा  सकती ।  इसलिये  मेरा श्री
 सी

 ०
 डी

 ०  वित्तीय  समस्याओं

 विचार  है  कि  यदि  कभी  दुर्भाग्यवश  इस  देश
 पर  जब  इस  सदन  में  तथा  अन्यਂ  सदन  में  वार्ता

 में  कम्यूनिस्ट  शासन  स्थापित  हुआ  तो  एक हो  रही  थी  तो  यह  सोच  कर  मुझे  मानसिक

 बडे  काल  तक  जनता  को  जीवन  के  स्तर  की
 थकावट  अनुभव  हो  रही  थी  कि  अधिकतर

 गिरावट  सहन  करनी  पड़ेगी  ।  इस  प्रकार  की आलोचनायें  वही  हे  जो  पहले की  जा  चुकीं
 बात  कहने  से  मेरा  आशय  उन  देशों  की

 जिनका  विस्तार पूर्ण  उत्तर  दिया  जा

 चुका हैं  ।  यह  कथन  विशेष  रूप  से  कम्यूनिस्ट  ताओं  के  महत्व  को
 कम

 करना  नहीं  हूं  जहां

 इस  प्रकार  की  अथ  व्यवस्था  संचालित  हैं  ।
 के  माननीय  सदस्यों  के  सम्बन्ध  में

 लागू  है
 ।

 वित्तीय  या  किसी  अन्य  क्षेत्र में  योरप  के  हाल  के  आधिक  परिमाप

 सरकार  कुछ  भी  करे  तो  वे  तुरन्त  कोई  न  कोई  का  जिसने  भी  अध्ययन  किया  ह  वह  देखेगा
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 कि  कम्युनिस्ट  क्षेत्र  में  भी  जो  उन्नतियां  की  सदस्यों
 की  ओर  से  की  गई  है

 ।  कुमारी

 गई  हें  वह  कई  योजनाओं को  पूरा  करने के  एनी  मस् क़रीन  ने  संसद्‌  कार्यमंत्री
 तथा  उन

 बाद  सम्भव  हो  सकी  हे  ।  मेरे  विरोधी  दलों  के  कर्मचारियों  की  बड़ी  तीव्र  आलोचना

 के  माननीय सदस्य  अत्यधिक  रूप  से  असन्तोष  की  हू  परन्तु मुझे  भय  हूँ  इस  माननीया  महिला

 सदस्या ने  उस  को  समझने  का  प्रयत्न पूर्ण हे  ।  सामाजिक  गण-राज्यों  के  संयुक्त

 राज्य  की  योजनाओं  तथा  चीनी  योजनाओं

 को  यदि  कोई  देखे  तो  उसे  मिलेंगी  कि  समय  ह
 नहीं  किया  हैं  जो  इन  लोगों  को  करना

 पड़ता

 ।

 समय  पर  उन  देशों  के  नेताओं ने  अनुचित

 असन्तोष  की  निन्दा  की  है  ।  चीनी

 1...  आपको  ज्ञात  प्रधान

 सचेतक  तथा  उस  के  विभाग  का  काय  प्रकाश
 जनिक  गणतन्त्र  के  एक  अधिकृत  प्रकाशनਂ

 में  नहीं  आता  है
 न

 सदन  को  अथवा  जनता  के
 में  कहा  गया  हैं  कि  सारे  अच्छे  ३  एक

 साथ  नहीं  प्राप्त  किये  जा  सकते  ।  परन्तु  में

 सामने  रखा  जाता  है  परन्तु  इसका  कोई  कारण

 नहीं  &  कि  सदन  के  सदस्यों
 को

 उसकी  सूचना
 कम्यूनिस्ट  पार्टी  के  सदस्यों  से  इसਂ  सम्बन्ध

 में  कोई  लम्बी  चौड़ी  बहस  करने  को  तैयार

 नहीं हूं  ।  एक  ओर  भारत  सरकार  के  विभिन्न

 यदि  हम  कहें  कि  हमारी  एक  मिली
 विधि  मंत्रालय  के  उपलेख  तैयार

 करने  वालों  तथा  दूसरी  ओर  संसद्‌  के  दो
 जुली  अथ  व्यवस्था है  तो  कहेंगे कि  आपका

 सचिवालयों  के  बीच  अनेक  छोटे  छोटे
 काम  एक  मिश्रित  अथ  व्यवस्था  चलाना

 योजन  करने  होते  हैं  ।  सब  मंत्रालयों  को
 नहीं  है  ।  यदि  हम  पूंजी  के  निर्माण  को  प्रोत्साहन

 सन्तुष्ट  करना  जो  अपने  अपने  विधेयकों
 देन ेके

 लिये  सुविधायें देते  हैं  तो  कहते  हैं  कि

 सारे  पूंजीपति  हमारे  दास  हे  या  यह  कहते  हैं
 के  लिये  प्रथम  स्थान  चाहती  हें  उन  सब  को

 सन्तुष्ट  करना  आसान  नहीं  है  ।  संसद्‌
 fe  सरकार  पूंजीपतियों की  चेरी  है  ।

 मंत्री  का  ही  काय  &  कि  वह  इस  की  चिन्ता

 इसी  प्रकार  प्रजा  सोशलिस्टों  के  सम्बन्ध
 करे  कि  संसदीय  यंत्र  ठीक  ठीक  चलता  रहे

 तथा  वहीं  उसके  दैनिक  काय  के  सुचारू  रूप
 में  कहते  प्रति  कि  वे  संविधान  तथा  लोकतन्त्र

 से  संचालन के  उत्तरदायी है  ।  यदि
 के  आधीन  काम  करना  चाहते  हें  तथा  उनके

 अन्तिम  घड़ी  में  कोई  अकल्पित  समायोजन
 व  हमारे  अन्तिम  लक्ष्यों  में  भी  कोई  बड़ा

 करना  पड़  तो  उसे  भूल  नहीं  कहा  जा  सकता
 अन्तर  नहीं है  फिर  भी  वास्तविकता यह  है

 कि  व्यावहारिकता के  सम्बन्ध  में  हमारा
 उदाहरण के  लिये  राज्य  परिषद्‌ के  सत्र

 के  सम्बन्ध  में  जो  शिकायत  की  गई  है  उसको
 उनका  मतभेद  है  तथा  इस  बात  की  ओर  भी

 दूर  नहीं  किया  जा  सकता  था  क्योंकि  जिस
 समय  समयਂ  पर  निर्देश  किया  जा  चुका  हूँ  ।

 समयਂ  कार्यक्रम  बनाया  गया  था  किसे  पता

 आपको  आवश्यकता न  केवल  नेतृत्व  की हैं
 था  कि  लोक  सभा  को  पेप्सू  आयव्ययक  लेखा

 वरन्‌  आपको  मनुष्यों  तथा  शासन  यंत्र  के  बड़े

 बड़  संसाधनों की  भी  आवश्यकता  तथा  तथा  कुछ  अन्य  आवश्यक  प्रदताओं  को

 पड़ेगा ।
 इन्हीं  कठिनाइयों  के  कारण  विस्तृत

 करण  सम्भव  नहीं  एक  चौथी  आलोचना  में  यह  बताना  चाहता  हूं
 कि

 चाल  सत्र

 छोटे  छोट  दलों  के  सदस्यों  तथा  स्वतन्त्र  आयव्ययक  सत्र  हूं  तथा  लोक  सभा  में
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 परिमाण में  वित्तीय  कार्य  ऐसा  होता  हं  जो  सात  लाख  बताया  ।  में  आशा  करता  हूं  कि

 राज्य  परिषद्‌  में  वादविवाद  के  लिये  नहीं  रक्खा  हमें  उन  समस्याओं  की
 जांच

 करने  का

 जाता ह  ।  पहले  जब  दोनों  सत्रों  की  योजना  सर  देंगे  जिनकी  ओर  उन्होंने  निर्देश

 बनाई  गई  थी  तो  आशा  यह  की  जाती  थी  कि  हे  ।  उन्होंने  कहा  तो  यह  है  कि  यदि  जांच

 के  बाद  कोई  बात  गलत  प्रमाणित  हो  तो  वे लोक  सभा  कुछ  विधेयक  पारित  कर  चुकेगा

 जो  राज्य  परिषद्‌  में  चले  जायेंगे  जब  वह  एक  दण्ड  भोगने  को  तैयार  परन्तु  में  आशा

 अल्प  स्थगन  के  पुनः  समवेत  होगा  करता  हूं  कि  वे  उन  शब्दों  को  वापिस  ले  लेंगे

 मेरा  विचार  ह  कि  अनुमान  किया  जाता  था
 तो  क्षमा  दान  मांगेंगे  ।

 कि  ag  तिथि  १०  होगी  ।  दुर्भाग्यवश  पेप्सू
 उस  ओर  से  दिये  जाने  वाले  व्याख्यानों

 के  प्रशासन  के  राष्ट्रपति  के  द्वारा  अपने  हाथ  में  विस्थापित  धना गारों  की  ओर  निर्देश
 में  लिये  जाने  तथा  उस  के  सम्बन्ध  में  विधियों

 किया  गया  था  ।  उन्होंने  तीन  बातें  कहीं
 को  पारित  करने  के  कारण  यह  अवस्था  आने

 (१)  यह  कि  इन  धनागारों को  कर्जे
 ही  नहीं  पाई  ।  क्योंकि  ३१  मार्च  १९५३

 के  भुगतान  करने  के  मियाद  बनाने  के  लिये

 के  पूर्व  पेप्पू  सम्बन्धी  विनियोग  विधेयक
 विधि  बनाया  (२)  सरकार

 इन
 को  दोनों  सदनों  द्वारा  पारित  कराना  था

 गारों  के  सारे  देवधन  को  अपने  ऊपर  ले  ले

 इसलिये  २५  ही  को  राज्ज  परिषद्‌  को
 तथा  इनका  पाकिस्तान  की  इनकी  सम्पत्ति

 बुलाना  पड़ा
 ।

 पहले  विचार  यह  था  कि  राज्य  के  साथ  समायोजन  करा  (३)  सरकार

 परिषद्‌  १०  अप्रैछ तक समवेत तक  समवेत  की  जायेगी  ।
 इत  धना गारों  को  पाकिस्तान  स्थिति  सम्पत्तियों

 में  संसद  कार्यमंत्री  के  संस
 |

 में  रहा  हूं  और  का  एक  भाग  उनको  दिला  दें  ।

 में  कह  सकता हूं  कि
 यद्यपि  उनका  विभाग

 विस्थापित  व्यक्ति  ऋण  समायोजन
 बहुत  छोटा  फिर  भी  उनको  बहुत

 विधेयक  में  पहले  एक  उपबन्ध  था  जिस  के
 आवश्यक  कार्य  करना  पड़ता  हू  ।  संसद्  के

 अनुसार  अन्य  विस्थापित  व्यक्तियों  के  समान
 सत्रों  का  आयोजन  दोनों  सदनों  के

 विस्थापित  धनागार  भी  अधिकरण  को  अपने
 दैनिक  कायथ  का  प्रबन्ध  दोनों  सदनों

 कर्जे  कम  करने  का  प्रार्थना-पत्र  दे  सकते  थे  ।

 के  सदस्यों  से  सम्पर्क  रखना  तथा  संसदीय
 न्यायालयों  द्वारा  सम्मोहित  व्यवस्था  की

 ः  के  सम्बन्ध  में  अनेक  कार्यों  में  उनकी
 स्कीमों  में  हेर  फेर  करने  का  उपबन्ध था  |

 सहायता  इन  सब  कार्यों  के  अतिरिक्त

 इस  विभाग  को  मंत्रियों  द्वारा
 गये

 परन्तु  प्रवर  समिति  में  विस्थापित  धनागार

 संघ  ने  कहा  कि  अपने  ऋणग्रहीताओं से  जो

 आश्वासनों के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  सामग्री
 समझौता  वे  कर  चुके  हैं  उस  को  एक  बार

 का  दोनों  सदनों  की  कार्यवाहियों  से  संकलन  फिर  विधि  की  दुष्टि  में  विचारणीय  नहीं

 करना  पड़ता  हूँ  तथा  इसका  ध्यान  रखना  बनाना  चाहिये  |  इस  प्रकार  इन

 कि  यह  वचन  तथा  आश्वासन  कार्यान्वित  के  विस्थापित  ऋण  ग्रहीताओं  जिन  के

 किये  जा  रहे  हें  या  नहीं  ।
 साथ  धनागार  कोई  समझौता  कर  चुका

 एक  माननीय  सदस्य  ने  जो  को  अपने  ऋण  कम  कराने  की  सहायता  से

 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी  के  हैं  अपने  व्याख्यान  वंचित  कर  दिया  गया  तथा  इसके  अनुरूप

 में  बहुत  से  आंकड़े  दिये  है  ।  उन्होंने  ७००  विस्थापित  धना गारों  के  व्यवस्था  की  स्कीमों

 करोड़  से  आरम्भ  तब  ७००  लाख  को  दुहराये  जाने  का  उपबन्ध  भी  हटा  दिया
 T  पाटस

 पर  आये  तब  कहा  ७०  लाख  तथ  |  a  गया  ।  इसके  अतिरिक्त  विधेयक  के  ave
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 २९  में  भी  परिवर्तन  कर  दिया  गया  ।  इस  ही  किया  जा  सकता  ह  ।  इस  को  वह  समस्या

 प्रकार  विस्थापित  धनागारों  को  दियें  जाने  को  टालना  कहते  हैं  ।  में  ने  उस  फेडरेशन

 वाली कुछ  ठोस  सुविधाओं को  ध्यान  में  रख  के  ज्ञापन  को  बड़े  ध्यान  से  पढा  है  ।  पहली

 कर  विस्थापित  धना गोरों  की  व्यवस्थाओं  कठिनाई  तो  यह  हँ  हमारे  तथ्य  तथा  आंक  ह

 के  परिवर्तन  का  उपबन्ध  हटा  दिया  गया  ।  बहुत  भिन्न  हे  ।  साथ  ही  में  यह  कहना  चाहता

 हमारी  दृष्टि में  अब  यह  उचित न  होगा  हूं  कि  तात्कालिक  सहायता  की  मुझे  कोई

 कि  अब  फिर  उसी  सुविधा  को  देने  के  लिये
 आवश्यकता  नहीं  जान  पड़ती है  ।  मुझे  विश्वास

 एक  अलग  विधेयक  तैयार  किया  जाय  ।  नहीं  है  कि  यह  विषय  इतना  आवश्यक  है  ।

 जो  कुछ  भी  कहा  गया  हूं  उस  के  बावजूद न्यायालय  की  अनुमति  से  tar  पुनर्विलोकन

 हमेशा  किया  जा  सकता हूं
 ।  माननीय  सदस्य  अन्धकार  में  भटकने  तथा  इस  कार्य  को

 की  शिकायत  थी  कि  न्यायालय  में  प्रार्थना  किसी  अन्य  आयोग  को  जैसा  योजना

 सौंपने  के  बजाय  मेरे  विचार  से  सब  से  उत्तम
 पत्र  देने  के  पूरव  ऋणदाता  जनों  की  स्वीकृति

 a
 आवश्यक  2

 Q  और  अब  धना ग़ार  चाहते  हें
 रास्ता  यही  हैं  कि  कर  निर्धारण  जांच  समिति

 की  सिफारिशों  के  बाद  जांच  कराई  जाय  ॥ कि  विधि  बता  कर  इस  आवश्यकता  को  हटा

 दिया  जाय  ।
 मेरा  विचार  हे  कि  विरोधी  दल  के

 जो  कुछ  घटित  हो  चुका  ह  उसके
 सब  व्याख्यानों  के  सम्बन्ध  में  में  कह  चुका  हूं

 पश्चात्‌  मेरी  समझ  में  और  सुविधायें  देना  अब  में  संक्षेप  में  इस  और  से  दिये  जाने  वाले

 उचित  न  होगा  ।  जहां  तक  अन्य  दोनों  सुझावों  व्याख्यानों  पर  ध्यान  दूंगा  जिन  में  या  तो

 का  सम्बन्ध  ह  हम  अच्छी  तरह  जानते  हैं  प्रशंसा  की  गई  है  या  कुछ  शिकायतें  बताई

 कि  जब  तक  निराक्राम्य  सम्पत्ति का  सारा
 गई  हें  जो  ध्यान  देने  योग्य  हैं  ।  प्रशंसा  के

 प्रशन  हल  न  हो  जाय  पाकिस्तान  स्थित  लिये  में  अपनी  कृतज्ञता  प्रकट  करता  हूं  तथापि

 किसी  सम्पत्ति  का  प्राप्त  करना  कितना  में  अपने  कठिन  काय  के  करने  में  प्रशंसा

 कठिन  हैं  ।  परन्तु  मेरा  at  विस्वास  है  तथा  आलोचना  दोनों  ही  के  प्रति  उदासीन

 कि  सरकार  में  यदि  क्षमता  भी  हो  तो  भी  हो  गया हू
 सरकार  को  केवल  पाकिस्तान  से  धनागार

 की  सम्पत्ति  को  प्राप्त  करने  का  भार  नहीं
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री

 लेना  चाहिये  |  स्थिति  sa  हो  गये  ह  ।

 जहां  तक  श्री  सोमानी  के  व्याख्यान  का  श्री  ato  डी०  देशमुख  :  में उस  अवस्था

 सम्बन्ध  है  में  वित्तीय  विधेयक  पर  वादविवाद  में  पहुंच  रहा  हुं  श्रीमान्‌
 ।

 में  दो  एक  सदस्यों

 होने के  समय  उनके  द्वारा  उठाये  जाने  वाले  जैसे  श्री  बंसल  तथा  श्री  बनों

 के  उत्पादन  तथा  ऐसे  ही  प्रश्नों पर  विचार  तथा  कोयले  के  संरक्षण  की  आवश्यकता

 करूंगा  |  उन्होंने  उद्योग  के  पुनर्वास  के  लिये  पर  अत्यन्त  राजदर्शी  व्याख्यान  देने  पर  बधाई

 अपेक्षित  वित्त  के  दूसरे  विषय  पर  बार  बार  देता  हूं  ।  सामान्य  रूप  से  योजना  के  साथ

 जोर  दिया  है  ।  हमारा  विचार  है  कि  इसके  सम्बद्ध  होने  के  अतिरिक्त  यद्यपि  यह

 आंकड़ों  तथा  सिद्धान्त  के  सम्बन्ध  विवाद  की  सीमा
 में

 नहीं  आता  था  ।  परन्तु

 में  उचित  रूप  से  जांच  तो  केवल  कर  निर्धारण  जैसा  कि  मुझे  भूमि  संरक्षण  सम्मेलन  का

 उद्घाटन  करते  समय  कहने  का  अवसर
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 मिला था  यह  भारत  की  सब से  बडी  समस्या  रिश  की  गई  थी  परन्तु  इस  को  कार्यान्वित

 ह  यदि  हम  जागृत
 न

 हुये  और  अभी  से  इस  नहों  किया  जा  सका  क्योंकि  जब  तक  इन

 का  उपाय  करना  आरम्भ न  किया  तो  सिफारिशों  पर  किया  जाय  बचत

 भाने  वालो  पीढ़ियां  जब  इस  समस्या  को  करने  की  अ/वद्य  शता  और  भी  अधिक  बढ़

 हल  करना  चाहेगी  तो  इसका  परिमाण  एक  गई  तथा  मेरे  पूर्वा धि कारी  जान  मथाई  ने

 हजार  गुना
 बढ  चुका  होगा  तथा  इसमें  कोई  प्रतिशतता  के  अनुसार  कटौती  करने  का

 अतिशयोक्त  नहीं  है  |  निर्णय  कर  लिया  ।  यह  दूसरी  स्थिति  थी  ।

 ७,३०,००,०००  रुपये  की  बचत  प्रस्ताव

 लेखा  परीक्षण  के  सम्बन्ध  में  एक  किया  गया  ।  परन्तु  पता  यह  चला  कि

 माननीय  सदस्य  श्री  रेड्डी  बीतता  के  अनुसार  कटौती  करना  व्यवहारिक

 कहा  है  कि  सरकार  को  चाहिये  कि  लेखा  रूप  से  लगभग  असम्भव  हे  ।  यद्यपि  मंत्रालयों

 सम्बन्धों  विषयों  में  महालेखा  ने  बड़ी  अनिच्छा पू वंक  इसको  सहन  कर  लिया

 परीक्षक  पर  ज्यादा  भरोसा  करे  तथा  विधान
 परन्तु  अन्त  में  हमें  पता  चला  कि  हम  इन

 के  अपुव्ठद  १५०  के  अनुसार  उस  से  परामर्श  कटौतियों  को  पूर्ण  रूप  से  वसूल  नहों  कर

 करे  ।  मं  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिलाना  सके  तथा  कुछ  दशाओं  में  तो  हमें  सदन  के

 चाहता  F  सरकार  का  ध्यान  इस  आवश्यकता  पास  अनुपूरक  अनुदानों  के  लिये  जाना  पड़ा  |

 की  ओर  पहले से  है  तथा  cat  सहयोग  तीसरी  स्थिति  में  में  ने  राजस्त्र  तथा  व्यय

 पर्याप्त  मात्रा  में  ,  व्यवहार  में  उपस्थित  है  खण्ड  के  सचिव  को  विशेष  जांच  करने  का

 जता  कि  जत  लेखा  समिति  के  सदस्यों  को  आदेश  दिया  ।  उन्होंने  ई,६७,००,०००

 ज्ञात हू  ।  में  कह  हूं  कि  जन  लेखा  रुपये  की  बचत  का  प्रस्ताव  रखा  जिसमें

 नियंत्रक  महालेखा  तथा  से  ३,३४,००,०००  रुपये  की  बचत  करने
 ~

 वित्त  मंत्रालय  में  बहुत  घनिष्ट  सहयोग  का  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  वास्तव  कुछ

 स्थापित  ह  ।  परिस्थितियों  के  यह  धनराशि  भी

 पुरी  पूरी  वसूल  नहों  की  जा  सकी  ।  इसके

 कुछ  सदस्य  जानना  चाहते  थे  कि  बाद  आने  वाली  स्थिति  में  मंत्रालयों  ने

 तन्त्र पा  के  परचात्‌  केन्द्रीय  सरकार  ने  बचत
 स्वयं

 बचत  के  प्रस्ताव  किये
 ।  उन्होंने

 करने  के  जो  प्रयत्त  किये  उन  का  क्या
 २,२८,००,०००  रुपये  की  बचत  १९५०-५१

 शाम  हुअ  |  जसा  कि  में  कह  चुका  हूं  इन  में  तथा  R, 29,60,  ०००  रुपये  की  बचत

 प्रयासों  का  परिणाम  कौतुकपूर्ण  नहीं  हुआ  १९५१-५२  में  करन  का  प्रस्ताव  रखा  |  व्यय

 है  ।  जिस  क्षेत्र  में  सबसे  अधिक  बचत  की  जा
 में  जो  कमी  को  गई  वह  अधिकतर  योजनाओं

 सकती  थी  वह  जिसके  सम्बन्ध  में
 की  गति  को  घटा  कर  अथवा  टाल  कर

 सरकार  प्रो  सूचना  देना  उचित  नहं  समझती
 तथा  संमोदित  नौकरियों  में  किसी  को  नौकर

 ह  ।  परन्तु  में  इतना  बता  सकता  हूं  कि  इस  क्षेत्र
 न  रख  कर  तथा  एसी  हो  रीतियों  से  ।  इस  से

 में  जो  बचत  की  गई  है  वह  करोड़ों  की  दो
 यह  प्रकट  होता  हूं  कि  सारी  धनराशि

 संख्याओं  में  है  ।
 विक  बचत  नहों  थी  ।  और  अब  अन्तिम

 स्थिति  यह  कि  हमने  एक  बचत  कार्यालय
 अन्य  मंत्रालयों  में  पहली  स्थिति

 तो  बचत  समिति  प्रतिवेदन  की  थी  स्थापित  किया  है  ।  यह  लगातार  कार्प

 ¥,G0,00,000  रुपये  की  बचत  की  करने  वाला  यंत्र
 ्
 o  ।  इस  वा  जाया  तदर्थ
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 वाणिज्य  क्षत्र UME  पद् जांच  जसा  नहीं  हू  वरन्‌  यह  सदा  ही  एक  न  छोटे  छोटे
 ह

 जिस  सुरक्षा  के  कार्यक्रम  का  स्थान  आरम्भ एक  मंत्रालय  के  साथ  व्यस्त  रहता  हैं  तथा

 इस  का  क़ायदों  काल  में  होने  वाला  है  ।  में  तो  सीमित  ही  होगा  ।

 अभी  तक  केवल  थोड़  से  मंत्रालयों  मं  इस  ने
 मुझे  यह

 बताते  हुये  ay  होता  है  कि
 CQuY  लाख  रुपय  की  बचत  का  प्रस्ताव

 चारी  राज्य  बीमा  योजना  तथा  भविष्य

 रक्खा  हू  ।  इस  की  सिफारिशों  पर  अभी
 निधि  योजना  द्वारा  हम ने  इस  दिशा  मे  कांपे

 विचार  fear  जा  रहा  प्
 a परन्तु  लगभग

 आरम्भ  कर  ।  सामाजिक  सुरक्षा

 एक  तिहाई  सरकार  द्वारा
 योजनायें  यदि  विस्तृत  रूप  से  ध्यान  दे  कर

 स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  ।  इस  प्रकार  जो
 बनाई  जायें  कुशलतापूर्वक  संचालित

 शाम  हें  वह  कोई  कौतुकपूर्ण  नहों  हें  ।  केन्द्रीय  की  जायें  तो  इन  में  न  केवल  व्यक्तियों

 आयव्ययक  में  ठेकों  पर  व्यय  होने  वाले  ४०
 जैसे  बीमा  कराने  वाले  तथा  उनके

 करोड़  रुपयों  का  ध्यान  रखते  हुये  ही  बचत  लाभ  पहुंचाने  की  क्षमता  है  जो  मेरे

 की  जा  सकेगी  ।  जो  कुछ  बचत  की  गई  हे
 विचार  से  और

 भी
 महत्वपूर्ण

 है  वह  यह  ह

 उसके  स्थान  पर  विकास  सम्बन्धी  तथा  अन्य  fe इन  में में  समाज  के  विनियोग  संसधनों

 अवांछनीय  सेवाओं  पर  अतिरिक्त  व्यय  किया
 को  बढ़ा  देने  की  भी  क्षमता  हैं  जेसा  कि  इस

 जा  चका  ।  म॑  यहीं  कह  सकता  हूं  बात  से  प्रमाणित  हो  जाता  fe  भविष्य

 कि  बचत  के  साधनों  की  खोज  की  जा  रही  निधि  योजना  से  होने  वाले  संग्रह  से  हम

 @  हालांकि  में  इसी  परिणाम  पर  पहुंचा  औद्योगिक  गह  व्यवस्था  का  प्रबन्ध  कर  सके

 हूं  कि  यह  सारे  प्रयास  कभी  भी  कोई
 मेरा  विचार  है  कि  कई  देशों  में  सामाजिक

 पूर्ण  प्रभाव  नहीं  दिखा  सकेंगे  |
 सुरक्षा  की  निधियां  विकास  के  संसाधनों

 को  बढ़ाने  में  बहुत  बडा  सहयोग  देती  हैं  ।
 सामान्य  महत्व  के  विषयों  का  ओर

 इन  योजनाओं  द्वारा  अथ  व्यवस्था  में  थोड़
 जैसे  सामाजिक  सुरक्षा  अनेकਂ

 थोडे  समय  पर  आने  वाले  संकटों  में  काम
 सदस्यों  द्वारा  भी  निदेश  किया  गया  है  तथा

 आने  वाला  लचीलापन  भी  उत्पन्न  किया  जा
 यह  भी  कहां  गया  ह  कि  सामाजिक  सुरक्षा

 सकता  ai  अल्पविकसित  अथ  व्यवस्था  में

 के  उपबन्ध  अपर्याप्त  हं
 ।  म

 कहना  चाहता  हूं
 जिसमें  कर  प्राप्त  करने  का  क्षेत्र  अत्यन्त

 कि  म॑  सामाजिक  सुरक्षा  में  निहित  सिद्धान्त
 साम।जिकਂ  कल्याण  करने  का

 से  पुर्णतः  सहमत  हुं
 ।

 सरकार  मानती  है  किਂ
 सीमित

 एक  जन  कल्याण  राज्य  का  उद्देश्य  होना
 महत्वपूर्ण  साधन  यही  सामाजिक  सुरक्षा

 की  योजनायें  हो  सकती  हं  ।  अतः  इस
 चाहिये  कि  अस्वस्थता

 गंदगी  तथा  मेहता  से  व्यक्ति  की  अधिक
 विषय  की  पूर्ण  रूप  से  जांच  कराने  का  विचार

 से  अधिक  रक्षा  करे  ।  सर  विलियम  बीट्रीज़
 रखता  हूं  जिससे  पता  चल  सके  कि  अधि

 से  अधिक  कौनसी  मति  से  हम  इस  दिशा
 द्वारा  इन  पांच  seal  का  उल्लेख  किया  गया

 में  बढ़  सकते  हैं  ।
 हू  तथा  इन  को  परास्त  करन  के  लिये  न  केवल

 छा  की  वरन  संसाधनों  तथा  संगठन  की  कुछ  शिकायतें  की  गई  हें  कि  कर

 भी  आवश्यकता  है  ।  इन  के  विकसित  होने  निर्धारण  तथा  लोक  व्यय  द्वारा  राष्टीय

 में  समय  लगता है  ।  ऐसे  देश में  जिस  में  वेतन  आय  के  फिर  से
 |  |  होने  वाले  वितरण

 कम  अंत  व्यवस्था  के  औद्योगिकਂ  तथा  at  गति  बहुत  ही  कम  हं  ।  इस  विषय
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 में  भी  जहां  तक  उद्देश्य  का  प्रश्न  ई  कम्यूनिष्ट  साधारण  व्यक्ति  की  क्रय  नीति  के

 सदस्यों  से  भी  हमारा  मतभेद  न  होगा  तथापि
 स्म्वन्ध  में  कुछ  निर्देश  किये  गये  थे

 ।
 ध्यान

 और  बातों  को  देखते  हुये  जिन  पर  हमारी  देने
 की

 बात  ह  योजना  के  काल  में  देश  ने

 दृष्टि  हू  जिस  गति  से  हम  बढ़  रहे  हें  उस
 के

 सम्बन्ध  में  मतभेद  अवश्य  होगा  ।  में  कुछ  मापमान निर्धारित कर  लिया  है  ।  तथा इस  के

 लिय  अपेक्षित  संसाधन  उपलब्ध  करने  के  लिये मांकड़  देता  हूं  जो  में  पहले  भी  दे  चुका  हूं
 ।

 प्रत्यक्ष  करों  द्वारा  भारी  भारी  आमदनियों  हमें  उपभोग  को  कम  करना  ही  पड़ेगा  ।  सारे

 का  एक  बड़ा  भाग  सार्वजनिक  राजकोष  में  संसार  में  भविष्य  को  ध्यान  में  रखकर  वत  मान

 सम्मिलित  किया  जा  रहा  है  ।  १९४०-४१  काल  में  कुछ  त्याग  करना  ही  पड़ता  चाहे

 में  ४०,०००  रुपये  मे  ऊपर  की  कुल  आय  जिस  वह  कोई  भी  व्यवस्था  कयों  न  हो  ।  अतः  प्रश्न

 पर  कर  निवारण  किया  गया  था  ६८  यह  नहीं  हैं  कि  अथ  व्यवस्था  में  सारा

 करोड़  रुपया  थी  ।  इस  में  से  २४  प्रतिशत  बढ़ाया  जा  सकता  हे  या  नहीं  वरन्‌  यह  कि

 कर  तथा  अधिकर  द्वारा  ले  लिया  गया  था  |  साधारण  व्यक्ति  का  उपभोग  बढ़ाया  जा

 १९४८-४९  में  इस  प्रकार  की  आप  का  सकता  हे  या  नहीं  ।  कठिताई  यह  ह  कि  हमारे

 योग  २७१  करो  रुपया  हो  गया  जिस  में  से  देश  का
 साधारण  व्यक्ति

 सारे  समाज  का  कोई

 ४२  प्रतिशत  आयकर  तथा  अधिकर  के  रूप  छोटा  अंश  नहीं  ह  जिसको  कोष  भाग  पर

 में  १९५१-५२  में  राज  ७ पावे  का  अधिकारी  बोझ  डाल  कर  कुछ  सहायता  दी  जा  सके  |

 कर  निर्वाचन  को  जात  बानो  कुठ  का  प्रत्यक्ष  कर  निर्घारण  की  हमारी  मुक्ति  सीमा

 योग  ३१७  करोड़  रुपया  था  जिस में  ४८
 बहुत  ऊंची है  |  यदि  सदन  सहमत  हुआ  तो

 प्रतिशत  आयकर  तथा  अधिकर  के  रूप  में  ले  इस  वीं  इसे  ४,२००  रुपये स ेसे  कर

 ३,६००  रुपया  कर  दिया  इसलिये लिया  गया  |  इसका  wa  है  कि  हम  ने  अनुपात

 ११  वर्षो  में  दूना  कर  दिया हूं  ।  कर  निर्धारण  केवल  अप्रत्यक्ष  कर  निर्धारण  के  द्वारा  ही

 व्यवस्था  में  किस  सीमा  तक  परिवर्तन  करने  की  साधारण  व्यक्ति  सनाज  की

 आवश्यकता  है  यह  तो  कर  निर्वारण  जांच  सामाजिक  सेवा  तथा  विकास  की  जैसी

 आयोग  के  विचार  करने  की  बात  हू  परन्तु  आवश्यकताओं  के  वित्तपोषण  में  सहयोग  लिया

 हमारा  कहना  है  कि  लोक  व्यय  की  धारायें
 जाता  है

 ।
 तथा  मुझे  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है

 स्पष्ट  ह  ।  केन्द्र  तथा  राज्यों  द्वारा  सामाजिक  इस  क्षत्र  में  भी  कर  निर्धारण  आयोग  इन

 सेवाओं  तथा  विकास  पर  किये  जाने  वा  ठे  व्यय  अप्रत्यक्ष  करों  के  भार  का  परीक्षण  करेगा  तथाਂ

 का  कुल  व्यय  से  अनुपात  कुछ  ही  वर्षों  में  बढ़ा  जो  परिवतंत  आवश्यक  होंगे  उनका  सुझाव

 हुआ  हूं  तथा  जसे  जसे  योजना  बढ़ती  जायेगी  देगा  ।  में  पहले  भी  सदन  को  बता  चुका  हूं  कि

 केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  लिये  जाने तथा  उस  का  संचालन  गतिमान  होता  जायेगा

 वाले  कर  राष्ट्रीय  आय  का  जो  भी  भाग  है  वह यह  अनुपात  और  भी  बढ़ता  जायेगा  ।  अतः

 लोक  व्यय  के  इस  परिवर्तन  तथा  ऊंचे  स्थानों  उस  से  बहुत  कम  हैं  जसा  कि  वह  अन्य  देशों
 ~
 ya  feqar  कर  निर्धारण  तथा  राजस्व  में  में  होता है  ।  यह  ठीक हे  कि  जब  कम

 सम्पदा  शुल्क  से  होने  वाली  वृद्धि--इन  सब  है  तो  कर  निर्धारण  का  सीमान्त  भाग  भी

 पर  विचार  करने  के  बाद  में  आशा  करता हूं
 कम  होगा  परन्तु  जब  कोई  देश  विकास  का

 कि  सार्वजनिक  वित्त  का  ara  वितरण  पर  कार्यक्रम  पुरा  करने  का  निप्र  करता  हूं  तो  यह

 वही  प्रभाव  पड़ेगा  जेसा  कि  हम  चाहते  ह  ।  बात  अनिवार्य  हो  जाती  है  कि  समाज  का  हर
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 साधारण  व्यक्ति पर  नहीं  पड़ता  उदाहरण अंग  अपने  हिस्से  का  बोझ  सहन  करे  ।  इस

 सम्बन्ध  में  में  यौरप  के  आर्थिक  परिमाप  के  के  लिये  में  ने  तथा  श्री  बंसल ने  बताया हे  कि

 नवीनतम  संस्करण  में  पूर्वी  यौरप  की  यो  जनाओं  निर्यात
 दा  लक  का  प्रभाव  केवल  विदेशी  आयात

 तथा  नीतियों  का  जो  सिं धाव लो कन  दिया  गया  करने  वाले  पर  पड़ता
 है

 या  निर्यात  करने  वाले

 हू ंउस  की  ओर  निर्देश करूंगा  ।  के  असाधारण लाभ  पर  तथा  इस  देश  के

 यह  देश
 अपनी  राष्ट्रीय आय  का  २०

 साधारण  व्यक्ति  के  कन्धों  पर  उसका  भार

 नहीं  फेंका
 जा  सकता  सीमा  शुल्क  आयोग

 श्रीमती  पूंजी  निर्माण  में  लगा  रहे  हे  तथा  वे

 अधिकतर  मूल  उद्योगों  पर  अपना  ध्यान
 के  १७७  करोड़  रुपये  के  समग्र  आगणन  में

 से  ५५  करोड़  रुपये  निर्यात  शुल्क  से  प्राप्त  होते
 केन्द्रित  कर  रहे  हे  परन्तु  टर्न  ओवर  टैक्स

 तथा  लाभ  से  दिये  जाने  वाला  भाग  तथा
 हे

 टूट  फूट  के  अलाउंस  विनियोग  के  मुख्य  साधन  आयात शुल्क  १२०  करोड़  रुपये

 हो  रहे  ह  तथा  इन  देशों  की  योजनाओं  में  के  राजस्व  का  लगभग  एक  तिहाई  विलास

 सामग्रियों  पर  लगाये  जाने  वाले  करों  से  प्राप्त उपभोग  सामग्रियों  के  उद्योगों  को  कम  महत्व

 दिया  जा  रहा  है  जिस  का  परिणाम  हे  कि
 होता  हे  जिन्हें  साधारण  व्यक्ति  आम  तौर  से

 नहीं  क्य
 कर

 सकता  हे  ।  शुल्क  की  दरें इस उन  का  उत्पादन  बढ़ने  नहीं  पाता  ह  ।  विकास  के

 भ्रयत्तों  के  मापमान  के  सापेक्षता  में  उनके  प्रकार  समायोजित  की  जाती  हें  कि  विलास

 सामग्रियों  पर
 तो

 कभी  कभी  उन  के  मूल्य  के जीवन  का  स्तर  कम  ही  वना  रहता  है  ।

 यत  रूस  में  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  अनुसार  शत  प्रतिशत  शुल्क  होता  है  तथा

 साधारण  उपयोगिता  की  सामग्रियों  पर  इतना
 seq  विनियोग  में  भारी  वृद्धि  करना  हे  |

 उपलब्ध  आगणन  के
 अनुसार  B34 Y— 4S  कम  होता  हे  कि  जितना  आयव्ययक  तथा

 के  पंच  वर्षीय  काल  में  विनियोग  की  मात्रा  रक्षा  सम्बन्धी  अवशेषों  को  ध्यान  में  रखते  हुये

 १९४६-५०  की  अपेक्षा  ९०  प्रतिशत  हो  सकता  ह  ।  कभी  कभी  अपने  देश  में

 afar  होगी  |  य०  एस०  एस०  आर०  की  दन  करवाने के  लिये  हमें  बहुत  मूल्य  देना  पड़ता

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  जीवन-स्तर  को  तथा  कुछ  आवश्यक  सामग्रियां  जैसे  खाद्यान्न

 बहुत  ऊपर  उठाने  का  विचार  करती हे  परन्तु  शल्क  से  विमुक्त  होती  हें  ।  मोट  उत्पादनों
 के

 बहुत  आगे  बढ़  हुये  पश्चिमी  देशों  की  अपेक्षा  अनुसार  धनी  व्यक्तियों  पर  आयात  शल्य  का

 फिर  बहुत  पिछड़ा  हुआ  रहेगा  ।  में  यह  सारी  प्रति  व्यक्ति  भार  ५६  रुपये  ३  आने  तथा

 गरीबों  पर  २  रुपय  ९  आने  ।
 बातें  यह  प्रकट  करने  के  लिये  कहतीं  हं  कि

 यदि  साधारण  व्यक्ति  के  जीवन  स्तर  को  यह  लगभग  तीस  गुना  हैं  जैसा  कि  अनुपात

 भविष्य  में  ऊपर  उठाना  ह  तो  यह  आवश्यक
 विरोधी  दल  के  सदस्यों

 को
 बहुत  प्रिय  हैँ

 ।

 हूं  कि  उससे  कहा  जाय  कि  देश  जो  प्रयत्न  कर  जेसा कि  आप  जानते  हें  कि

 रहा ह  उस  में  अपना  योग  दे  इस  के  बिना  कोई  इस  ag  के  वित्त  विधेयक  में  दूध  वाले

 चारा  नहों  हू  ।  आवश्यक  औषधियों  आदि  पर  रियायत  देने

 इस  दृष्टिकोण  से  जब
 हम  देखते हें  कि  के  प्रस्ताव  रखे  गय  हूं

 ।
 उपरोक्त  की  दृष्टि

 किस  सीमा  तक  साधारण  व्यक्ति  को  सहायता  यह  दृष्टिगोचर  जेसा  कि  में  कई  बार

 देना  आवश्यक  तथा  संभव  तो  हम  कह  कह  चुका  कि  उचित  समायोजन के  बिना

 सकते  हूं  कि  सीमा  शुल्क  का  सारा  भार  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  करों  के  सम्पूर्ण  संचय
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 का  अनुपात  जन  साधारण  पर  करों  के  भार  किया जा  रहा

 का
 उचित  संकेत  नहीं  करता  है  ।  इस  अनुपात  करने  के  लिए  राष्ट्रीकरण *  करना  इतना

 at  गणना  करने  के  लिए  यह  ध्यान  में  उद्देश्य  नहीं  है  जितना  उन  परिणामों को  प्राप्त

 रखना  चाहिये  राय-व्यस्क  आंकड़ों  में  करना  है  यह  कहा  जाता

 राय-कर में  राज्यों  का  भाग  सम्मिलित  नहीं  करण के  बैंकों  के  सम्बन्ध में  किसी  भी

 है
 ।

 इस  कारक  के  लिए  गु  जाइए  रखने  तथा  एसे  प्रेक्षक  जो  भावातुर  न  AZ  स्पष्ट

 निर्यात  शुल्क  का  समायोजन  होने  के  orate  होना  चाहिए  कि  जब  हमारी  श्रमिक  व्यवस्था

 जो
 इस  देश  वालों को  प्रभावित नहीं  मिश्रित है  पौर  वैयक्तिक at  बड़ा  ही

 प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  करों  का  अनुपात  पूर्ण  है  तो  बेंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  से

 कहीं के  ऐसे  अनुपात से  अच्छी  तरह  कोई  लाभ
 न  होगा  |  जैसे  ही  जन-वीं  में  वृद्धि

 तुलना  करता  है  ।  समस्त  आंकड़े बता  कर  में  होती है  att  यह  अधिक  महत्व  पाता  है  तो

 सदन
 का

 समय  नहीं  लूंगा  ।  PE ZE—Yo  में  ऐसी  प्रक्रिया  स्वयं  ही  होती  है  ।  जब

 प्रत्यक्ष  कर  का  सही  अनुपात  २८  था  ।  फिर  वैयक्तिक  at  है  तब  मेरा  विचार  यह

 स्वीकार  किया  जायेगा कि  सर्वोत्तम  यही  है  कि VEVG—VE  से  १६५२-५३  तक  यह  XX

 शर  ४५  के  बीच  बदलता  रहा  ।  PEXR—-UY  ऐसे  मामलों का  प्रबन्ध  एजेंसियों

 के  वित्त-वर्ष  के  यह  ४३  प्रतिशत  है  ।  को  करने  दिया  उतने  तक--यह

 हाल  के  वर्षों  में  भ्रनुपात बढ़  गया  है  महत्वपूर्ण  है--जब  तक  उचित  नियंत्रण  लागू

 परन्तु  PERE—Vo  में  यह  २८  जैसा  रहता  है  ।  स्वयं  ७ अपन  अनुभव

 कि  में  ने  यह  ४३  ौर  वाहियों  से  जो  स्वयं  में  ने  आरम्भ  की  में

 ey  के  बीच  निराक्राम्य कर  तथा  विश्वसनीय ढंग  से  कह  सकता  हूं  कि  इस  देश  में

 करों के  सम्पूर्ण  संचय  में  भी  PEXI—AR  में  बेक-कार्य  सम्बन्धी  नियंत्रण  नियम  उसी

 १४२  किरोड ़से  PEYQR—YF  में  १२०  किरोड़  प्रकार से  ठीक  काम  कर  रहा  है  जितना कि

 किसी  अन्य  जन तन् त्रीय  देश  में  करने की  कोई रह  जाने की  प्राशि  है  ।  यह  इस  सीमा

 तक  प्रत्यक्ष-कर के  भाग  को  कम  करता  करता  है  ।

 wa  में  भिन्न  श्रेणी के  विषय  पर  जाता  बीमा  कम्पनियों  के  सम्बन्ध

 हूं--बैकों  तथा  बीमा  कम्पनियों  का  तक॑
 में  कुछ  मिथ्या  धारणा जान  प्रगति  है

 करण  करना  ।  में  माननीय  सदस्यों से  निवेदन  fe  योजना की  पूर्ति  केਂ  लिए  घन  प्राप्त  :  करने

 करता  हूं  कि  वे  पंच  वर्षीय  योजना  में  इस  से  की  स्थिति  में  होने  के  लिए  श्राप  को  केवल

 बीमा  कम्पनियों  का सम्बन्धित  पैराग्राफ़ों को  बड़े  ध्यान से  पढ़ें  ।  राष्ट्रीयकरण  करना

 पूर्ण  ग्रंथ के  पृष्ठ  ३७  पर  २८,  २९  तथा  होगा  ।  aa  उस  उद्देश्य की  दृष्टि  से  व्यक्ति

 ३०  पराग्राफ़ों  मे ंऋण-प्रणाली का  वर्णन है  ।  को  वैयक्तिक  वर्ग  तथा  जन-वर्गो में  मेद  समझना

 पृष्ठ  ६८  पर  पैराग्राफ़  ५४  का  सम्बन्ध  बीमा  ौर  हमारी  योजना  में  यद्यपि  यह

 कम्पनियों  से  मेरे लिए  यह  उचित  न  होगा  जन-वर्ग  के  रूप  में  वैयक्तिक  वर्ग का का  भी

 ध्यान  कदाचित  उन कि
 में  सारांश  में  यह  बताऊं  कि  सावधानीपूर्ण

 विचार  करने  के  पश्चात  इन  पैराग्राफ़ों  जो  के  और  निरीक्षण

 में
 ने

 बताये  कहा  गया  है  ।  यहां  में  कुछ  किया  जा  सकता  जिन के  लिए

 जो  कुछ भी  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  कम्पनियों  के  घन-की  ,  स्वीकृत  प्रत्याभूतियों

 इन  पेराग्राफ़ों  का  बड़ी  सावधानी से  अध्ययन  में घन  लगाने  के  अ  व्यवस्था
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 सी०  डी०

 at  गई  यह  पता  लगाने  की
 ढंग  तथा

 फसल  काटने के  जो  नमूना के

 दृष्टि से  कि  कया  प्रत्यक्ष रूप  में  धन  लगाने
 राष्ट्रीय  परिमाप  द्वारा  जाते  हें  ।

 में  दृढ़ता  के  साथ  कुछ  प्रौढ़  अधिक  किया  जा  नमूना के  परिमाप  का  यह  ढंग  भारत  में

 सकता  आरम्भ में  ही  कुछ  प्रस्ताव  अपनाया गया  है  क्योंकि  सम्पूर्ण  गणना
 का

 धीन है  ।  में  स्वीकार करता  हूं  कि  हम  इस  ढंग--अ्ौर  यह  सब  को  स्पष्ट  होना
 दिशा  में  श्रमिक  art  नहीं  बढ़े  हें  ।  वास्तव  में  अपनी  लागत  में  प्रतिषेध  होगा  ।  नमूना  के

 इस  देश में  राष्ट्रीकरण किया  gar  बीमा  परिमाप के  इस  ढंग  को  नमूने के  आंकड़ों

 डाक  बीमा  के  रूप  में  बहुत  थोड़ी  मात्रा  में  सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्रीय  उप-ग्रहयोग  तथा

 विद्यमान  a  हो  सकता है  कि  ख्यातिप्राप्त  वैदेशिक  विशेषज्ञों  जो  भारत

 काल  म  उस  वर्ग को  काय  का  प्रसार  भराये  जैसे  प्रो०  कार  ए०  प्रो०

 करने की  safe  मिल  जाये  उदाहरण  एफ०  प्रो ०  सिमोन  कुज़नेस  तथा

 के  यह  उस  क्षेत्र  में  ३ प्रच्छ्छ  परिणाम  प्राप्त  मि०  विलियम  जिन  का  सम्बन्ध

 कर  दिखाये  जो  इस  समय  उसे  नियत  किया  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  जन-गणना  विभाग

 गया
 न

 कि  इस  के  लिए  नियत  जहां  इरादी से  का  झ्राश्षीर्वाद प्राप्त  हो  गया  है  |

 इसे  का  करने की  अनुमति  नाम्नी

 सरकारी  कर्मचारियों का  वर्ग  में  ने  जो
 मुझे  झ्रालोचनाश्रों  गहराइयों  में  नहीं

 जाना  सिवाये  इस  के  कि  यह  कहूं  कि

 संकेत  किया  वह  यह  है
 कि

 योजना  आयोग
 वह  सम्पूर्ण  प्रा लोच ना  झूठी  मुख्य  कर

 ने  जिस  समस्या की  सिफ़ारिश की  उस  का

 आजकल  गहरा  परीक्षण हो  रहा  है
 आकृति  की  जटिलता  के  सम्बन्ध  में  ।  इतने

 विस्तृत  विषय  पर  ated  एकत्रित  करने  के
 संसार  के  झुकावों तथा  उन  देशों  के  अनुभवों

 लिए  जटिल  प्रशन-पत्र का  होना  झ्रावक्यक है  ।
 जिन्हों  ने  बीमा का  राष्ट्रीकरण कर  लिया

 अध्ययन  प्रारम्+  हो  गया  है  ।  इस  समय
 नमूना  के  राष्ट्रीय  परिमाप  द्वारा  बनाई  गई

 झनुसूचियां  सम्पूर्ण-भारत की  श्रनुसुचियां  हे
 इस  मामले  में  में  इस  सीमा  तक  ही  जाना

 शौर  उन  का  लगातार  परीक्षण  हो  रहा  है  ।

 चाहता हूं  ।
 यह  सत्य  नहीं  है  कि  इन  प्रश्नों  के  उत्तर  ग्रामीण

 नमूना का  राष्ट्रीय परिमाप  के  बारे  में  क्षेत्रों  में  व्यक्तियों  द्वारा  दिय  जायेंगे ।

 कुछ  प्रदान  किये  गये  ह  ।  यद्यपि  मेरे  पास  अधिक
 कर्ता  इन  अनुसूचियों से  ऐसे  विभिन्न  विषयों

 समय  नहीं  परन्तु  में  कुछ  समय  इसਂ  विषय  को  छांटता है  जिन  का  सम्बन्ध क्षेत्र  से  प्रौढ़

 के  किसी  सीमा  तक  उन  भ्रनुसूचित  अवलोकनों  गांवों  से  केवल  उन  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  के  लिए
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 का  उत्तर देने  में  लगाना  चाहता हूं  जो  श्री  कहा  जाता  है  ।  उदाहरण  के

 मुरारका ने  किये  हं  ।  इस  का
 कारण

 यह  है
 उत्पादन  चावल-उपभोगਂ  सम्बन्धी

 कि  भारतीय
 नमूना  का

 प्रश्न  उन  क्षेत्रों से  नहीं  किये  जायेंगे जो  ज्वार

 राष्ट्रीय  परिमाप  तथाਂ  राष्ट्रीय  राय  समिति  उत्पन्न करते  इस  सम्बन्ध  में  यह  कहा

 के  काय  से  मेरा  गहरा  सम्बन्ध रहा  है  ।  मेरी  जा  सकता  है  कि  प्रत्येक भ्रमण  से

 प्रथम  झ्रालोचना यह  है  कि  श्री  मुरारका को  जांचकर्ताश्नों  भारतीय  आंकड़ा  संस्था

 प्रत्यक्षतः  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान के  ढंगों  द्वारा  विस्तृत  प्रशिक्षा दी  जाती  है  जिस  का

 के  प्रति  कोई  आपत्ति नहीं  है  ।  परन्तु  ये  वही  पाठ्यक्रम  लगभग  एक  मास  तक  चलता  हर

 कौर  देख  भाल  निर्देश  का  एक  यन्त्र है ढंग  नमूना का  परिमाप  करने  के
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 निर्देशक जिस  में  सहायक  ह  16.0]  ate  बैठक  में  वैयक्तिक  योजनाओं को  स्वीकृति

 सम्मिलित  हे  ।
 दी  जा  सके  ।  राज्य  सरकारों  के  बहुत से

 विभागों  द्वारा  बढ़ा  चढ़ा  कर  नोट  लिखने  तथा

 यह  भी  कहा  गया  था  fix  डा०  गाडगिल
 mana  से  अधिक  परीक्षण  करने  के

 द्वारा
 को  गई  जांच  का  कुछ  भाग  प्रकाशित  कारण  वैयक्तिक  योजनायें की  स्वीकृति  के

 नहीं  gat  है  ।  यहां  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि
 मामले  में  विलम्ब होने  से  यह  बदल  आवश्यक

 हम  ने  डा०
 गाडगिल

 को  अनुमति दे  दी  है  कि  हो  गया  तथा

 वह  भ्र पने  प्रतिवेदन को  गोखले  केन्द्र में

 छुपाकर  प्रकाशित  कर  सकते  भर  मेरा
 ३.  विकास  आयुक्तों  योजना

 पदाधिकारियों  at  वही  अ्रधिकार  मिलते  हें
 विचार है  कि  यह  हमारे  ऊपर  लगाये  गये

 इस  दोष  का  स्पष्टीकरण कर  देगा  कि  हम
 क्रमानुसार  सुपरिंटेंडिंग  इंजीनियरों

 कोई  बात  छिपाना  चाहते  हे
 तथा  ऐक्जीक्योटिव  इंजीनियरों  को  प्राप्त  हें  ।

 रचनात्मक  रूप  में  यह  पाया  गया  है  कि

 अव  में  योजना  सम्बन्धी  कुछ  महत्वपूर्ण  बहुत सी  राज्य  सरकारों  निर्माण  कायें  के
 प्रश्नों  की  सामूहिक  सम्बंध  निर्माण-कार्य  से  सम्बन्धित

 योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  में  स्थानीय  कारियों को  केवल  शासकीय तथा  वित्तीय

 अगुवाई का  प्रश्न  जो  मेरे  माननीय मित्र  अधिकार  दिये  ह  ।  यह  एक  ऐसा  विषय  है

 श्री  शिवा  राव  ने  किया  था  ।  लाल  फीता  को  जिस  विकास  आयुक्तों  के  आगामी

 न्यूनतम  तक  रखने  तथा  अधिकतम  भअ्रधिकार  सम्मेलन में  जो  १६  से  १८  तक

 देने  की  ग्रावव्यकता  का  सदैव  राज्य  फिर  विचार  होना  इसलिए  सदन  को

 सरकारों  को  संकेत  किया  गया  और  जब
 विश्वास  चाहिए कि  हम  इस  भ्रच्छे

 कभी  योजना  झ्रायोग  का  कोई  पदाधिकारी  सिद्धान्त  की  उपेक्षा  नहीं  यद्यपि

 या  कोई  र  निरीक्षण  पदाधिकारी  भ्रमण
 त्मक  रूप  यह  माना  जायेगा

 कि
 सुनेहरा

 पर  जाते तो  यह  उन  मामलों  में  से  एक  है  साधन  पाना  सरल  नहीं  है  ।

 जिस  पर  हम  विशेष  ध्यान  देते ह  ।  ReuRA में

 विकास  भ्रायुक्तों  के  पिछले  सम्मेलन में  विकास  कुछ  मेरा  विचार  सामाजिक

 आयुक्तों को  अधिकार देने  के  सम्बन्ध  में
 कल्याण  के  क्षेत्र  में  काम  करती  हुई  संस्थानों को

 कुछ  विशेष  सुझाव  दिये  गये  ताकि  योजना
 २०  लाख  रु०  की  सहायता  देने  की  व्यवस्था के

 सम्बन्ध में  थे  ।  वास्तव  उस  में  कुछ को  कार्यान्वित करने  में  विलम्ब न  हो  ।  इन  में

 से  कुछ  सुझाव  निम्नानुकूल  t—  जोड़ने के  लिए  मेरे  पास  बहुत  कम  है  जो

 योजना  श्रायोग  की  पूर्ण  रिपोर्ट  के  ६०७  पृष्ठ

 पर  पैराग्राफ़  १७  में  कहा  गया  है
 ।  वहां यह  कहा १.  विकास  आयुक्तों को  पूर्ण  अधिकार

 हो  कि
 वे  वित्त  विभाग  को  पूर्व  निर्देश  किये  गया  है  कि  ऐसी  संस्थाओं को  सहायताएं  दान

 बिना  एक  लाख  रुपये  तक  की  लागत  की
 देने के  लिए  चार  किरोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 की  गई  है  जो  स्वच्छापूर्ण सामाजिक  सेवा  कर वैयक्तिक  योजनाओं  के  लिए  स्वीकृति  दे  दें  ;

 रही  परन्तु  इस  वर्ष  केवल
 २०  लाख  रुपये

 २.  जहां  कहीं  विकास  के  लिए  संघ  पूर्ण
 की  व्यवस्था है  क्योंकि  हमारा  विचार  है  कि

 रूप  से  स्थापित  नहीं  ह्यया  है  वहां  सम्बन्धित  ऐसा  करना  यन्त्र  स्थापित  होने  तथा  कार्य

 विभागों  के  अध्यक्षों  तथा  विकास  झ्रायुक्तों  की  करने  से  कुछ  समय  पूर्वे  होगा
 |



 202.0  अनुदानों  की  मांगें  ७  अप्रैल  १९५३  अनुदानों  की  मांगें  RRs

 [st  सी०  डी०
 यह  नगरपालिका  हो  अथवा  जिला  परिषद  |

 योजना  weary  ने  सिफ़ारिश  की  हैं  far
 यह  पाया  गया  है  कुछ  स्थानीय

 यह  एक  ats  चलाया  चाहिये  सहायता  सहित  स्थानीय  श्रीकुमार  सदैव  ही

 जो  क्रेन्द्रीयਂ सरकार  स्थापित  किया  आगे  भि  हें  ,  पर  क्यों  कि  ऐसी  सहायता
 उन

 जायगा  कौर  जिसे  बहुत  कुछ  शासकीय  राशियों  के  बराबर  नहीं  हो  सकतीਂ  जो  किसी

 कार  दिये
 जायेंगे

 ।  ats में  स्थानीय  संस्था  या  किसी  राज्य  द्वारा  दी  जा

 सरकारी  सदस्य  जिन्हें  सकती  इन  प्रयत्नों  का  कोई  फल  नहीं

 कार्य  डी  ने  में  पत्री  पका  निकलता |  भ्र धि कतर  यह  इस
 वास्तविक  अनुभव  हो  ।  हम  सब  को

 स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिए  हम  ने  इस  धन

 विश्वास हो  गया  है  कि  यह  जन-सहयोगी का  की  व्यवस्था  की  है  ।  तत  सम्बन्धित  स्थानीय

 अत्याधिक  महत्वपूर्ण  पहलू  है  जो  उत्साह  संस्थायें या  राज्य  सरकार  सहायता दें  या  न

 उत्पन्न  कौर  झ्राजकल  सरकार  इस  वे  स्थानीय  कामों  की  ऐसी  योजनायें  art

 मामले पर  बड़े  सक्रिय रूप  में  विचार  कर
 रख  सकते  हे  |  उदाहरण  के  गन्दी  बस्तियों

 को  साफ़  करने  की  योजना  नगरपालिका द्वारा रही  है
 ।

 भेजी जा  सकती  है  ।  ae  विनिधान करने  का
 स्थानीय  कार्यों  के  लिए  तीन  किरोड़

 उद्देश्य  प्रा र्थे नायें  स्थानीय  संस्था  या

 रुपया की  व्यवस्था .  के  सम्बन्ध  में  भी
 सम्बन्धित  राज्य  की  जानी

 कोई  प्रश्न  था  ।  कुछ  समय  ya—
 इस  बात  का  विश्वास  करना  है  कि  सम्पत्ति

 प्रेस  सूचना  विभाग ने  इस  सम्बन्ध  में
 की  प्रबन्ध  होने  के  पश्चात  रखने

 पूर्ण  व्याख्या  प्रकाशित की  थी  तीन  किरोड़  का  उत्तरदायित्व  किसी  जन-संस्था  द्वारा  ले

 की  इस  व्यवस्था  जो  १४  किरोड़ की
 लिया  जायेगा  ।  यह  किस  तरह  चलाया

 व्यवस्था का  भाग  उपयोग कर  के  स्थानीय
 इस  की  पूर्ण  व्याख्या  राज्य-सरकारों  को  WT

 अगुवाई को  उत्साहित करने  का  प्रस्ताव  कसे  दी  गई  योजना  झ्रायोग ने  १  अप्रैल  १९  ५३
 दिया गया  था  :  में  सोचता  हं  कि  are  को  एक  पत्र  भेजा था  ।  ३  किरोड़ की  व्यवस्था

 ही  या  समाचार  पत्रों  ने  प्रथम  में  से  R.4%  किरोड़  राज्यों  को  नियत कर

 पूर्ण  सहकारिता-योजना  का  विशाल  प्रकाशन  दिया गया  कौर  ५०  लाख  इस  के  लिए

 किया है  जो
 योजना  आयोग  की  सिफ़ारिश

 पर  वित्त  मन्त्रालय  नें  स्वीकार की  थी  ।
 सुरक्षित  कर  दिया  गया  है  कि  वित्त  मंत्रालय

 योजना  जो  इस  के  लिए  स्वयं  एकਂ

 यह  धन  केवल  उन्हीं  क्षेत्रों  में
 तथा

 उन  समिति के  रूप  में  काम  कर  सकता  है  या  वित्त

 नहीं  जिन  की  अगुवाई  स्वयं  व्यक्ति  मंत्रालय  को  सलाह  देने  के  लिये  छोटी  समितियां

 व्यय  किया  जायेगा  जिन  के  लिए  बना  सकता  की  सलाह  पर  प्रत्यक्ष  श्रमदान
 योजना  में  कोई  व्यवस्था  नहीं

 दे  सके

 जिन  का  क्षेत्र  योजना  के  किसी  पहुंचा नने  योग्य

 भाग  के  नहीं  लाया  गया है  ।  इस  का  अब  में  घाटे  के  वित्त  के  yea  का  fader

 लक्ष्य  जनता  में  योजना  में  भाग  लेने  की  भावना  नहीं  करूंगा--इस  तथ्य  के  अतिरिक्त  कि  मेरे

 उत्पन्न  करना  तथा  स्थानीय
 साहसपूर्ण  कायें

 पास  समय  नहीं  erate  में  भ्र पने  उत्तर

 में  सहांयता  देना  था  ।  ये  भ्र नू दान  दिये  जायेंगे  में  जिस  में  में  ने  १६  या २०  विषयों  पर

 चाहे  राज्य  सरकार  सम्बन्धित  स्थानीय  विचार  प्रगट  किये  हे  में  घाटे  के  वित्त  पर  पहिले

 संस्था  इस  में  करें  या  न  करें--चाह्ते  ही  विचार  प्रकद  कर  चुका  हूं
 ।

 में  केवल  यही
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 Ry,  ३८,  R€,  ४०,  ४१,  VR,  ११७, कहना  चाहूंगा  कि  कदाचित  कोई  ऐसा  देश

 रूस  के  देशों को  छोड़े  जो

 प्रकार  के  घाटे  के  वित्त  के  बिना  विषय  में  क्रम-पत्र  के  स्तंभ  तीन  में  दिखाई

 कार्यों  को  चलाने  में  सफल  हो  ।  वास्तव  में  गई  तत्संवादी राशियां  प्रदान  की  जाएं  0.0

 उन्हों  ने  यह  अनुभव  किया  है  कि  मुद्रास्फीति
 प्रस्ताव  स्वीकृत

 के  दबाव पर  नियन्त्रण नहीं  जा  सकता
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  ऐसी  मांगें

 था  कौर  धन  सम्बन्धी  सुधार  करने  थे  ।  यह
 रख  रहा  जिन पर

 वर्गीय  नेताओं  के  साथ
 मेरी  तथा  विश्वास  है  कि  जहां तक

 हुए  समझौते  के  कारण  चर्चा  नहीं  हुई  ।
 हमारा  सम्बन्ध  घाटे  के  वित्त  के  झ्रांकड़ों

 की  छांट में  हम  इतने  न्यायपूर्ण हे  कि  में  ने
 wet यह  है  कि  :

 सुझाव  दिया  भर  हमें  भ्रावश्यक  उपायों  “39  PEUG  समाप्त होने  वाले
 का  उपयोग करने  की  शाइनी  योग्यता पर  वर्ष  में  क्रम-पत्र  स्तंभ  दो  में  उल्लिखित

 इतना  विश्वास  है  कि  हमारे  लिए  उस  उदाहरण  मांग  शीर्षों  के  निमित्त व्यय  उस  के

 का  थि  करना  सम्भव  नहीं  होगा  जो  लिए  राष्ट्रपति  को  मांग  संख्या  ४८,  ४€,  Yo,

 बहुत  सराहनीय  नहीं  है  ।  KE,  ६०,  90, 98,  ७२,  ७३,  ७४,  WY,

 ७६,  9७,  ४८,  9&,

 €६,  €७,  €८,  RE,  १००,  १०१,  १०७,
 उपाध्यक्ष  महोदय :  अब  वित्त  मंत्रालय

 १०८,  208,

 की मांगें हें  ।

 १२६,  १२८,  १३२,  १३३,

 १३६,  १३७,  पर  १३८  के  विषय में  क्रम-पत्र

 प्रशन यह  है  कि  :  के  स्तंभ तीन  में  दिखाई  गई  तत्संवादी  राशियां

 प्रदान  की

 "३१  १९४५४  को  समाप्त  होने

 वाले  वर्ष  में  क्रम-पत्र  के  स्तंभ  दो  में  उल्लिखित  प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  |

 मांग  शीर्षों  के  निमित्त  जो  व्यय  उस  के  मांगों  के  नाम  ate  राशियां  नीचे

 लिए  राष्ट्रपति  को  मांग  संख्या  २६,  २७,  उद्धत  किए  जाते  संसदीय

 २८,  R€,  ३०,  ३१,  ३२,  23,  RY,  RY,  3%,  प्रकाशन
 |

 मांग  संख्या  २६--वित्त
 १,३ै  रे

 ०००  रुपये

 4.0 मांग  संख्या  2,08,  रै ३,०००

 मांग  संख्या
 डे

 Wo—--TaHNT  उत्पादन  €८,६  2,000
 पड

 मांग  संख्या  कर  समेत  गायों  पर  2,22,  83,000
 )

 मांग  संख्या  29,3  ०००

 संख्या  ३  2,08,  ४४,०००

 मांग  संख्या  ३२--शाखा  विषयों  के  प्रशासन  कौर  कोषागार ों  के  प्रबन्ध  के

 लिए  अन्य  विभागों  शादी  को  किया  गया
 4°,  9,०००

 पै

 1.0
 मांग  संख्या  G,&a,8  ¥,099

 मांग  संख्या  ३  ¥——ART—  8X2,  44,000
 डैड

 क
 मांग  संख्या  10,090
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 मांगਂ  संख्या  प्रादेशिक  तथा  राजनीतिक  रुपये 20,822,000

 संख्या  ३७--वाद्ध॑कय  वृत्तियां  तथा  निवृत्ति  R,9%, 2,000
 पप

 (4
 मांग  संख्या  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  विभागਂ  तथा  व्यय  ats

 रूप
 पै

 मांग  संख्या  राज्यों  को  सहाय-म्रनृदान  29,192, 82,0 ४  2,000
 प

 So—ay  तथा  राज्य  सरकारों  के  बीच  विविध  १६  १,०००

 मांग  संख्या  २१,०१,१०,०००
 12.0

 C3—-—FAT ITT
 पै

 मांग  संख्या  ¥2—faarsrt  पूर्व  के  2,95,  १६,०००
 पै

 मांग  संख्या  सुरक्षा  मुद्रणालय  पर  19,  20,000
 ”

 मांग  संख्या  § §o——TaT  पर  पूजी  WZ RX%,o00

 मांग  संख्या
 प

 9 &a——fr rhe  वेतनों  का  निष्क्रमण  €५,१५,०००

 मांगਂ  संख्या  2,%5,900
 ”

 किए  गए  व्यक्तियों  को

 पी
 मांग  संख्या  १२१--वित्त  मंत्रालय  का  अन्य  ६.४  १,७१४,०००

 प
 मांग  संख्या  सरकार  स  दिए  गए  ऋण  तथा  अग्रिम  VV, ४  €,६०,०००

 पी
 मांग  संख्या  CGT TT CST  X,54,000

 मांग  संख्या
 पप

 €  ८,  40,000
 (4

 Yoana  2,0Y,  ४९,०००
 ही

 मांग  संख्या  भ--स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  EZE,EE 000
 4.0

 मांग  संख्या  Y&——F FAT  तथा  प्रसारण  €  ४,  08,000
 प

 मांग  संख्या  2,0€,  49,000

 मांग  संख्या  \go—fafy  मं  १,६०,'9५८,०००
 33

 (5
 माँग  संख्या  \9 §\—_ TAFE qT —  2,98,000

 मै
 संख्या  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  अनुसंधान  &,RX,900

 पप
 मांग  संख्या  ७३--भारतीय  €४,४५८,०००

 1.0
 माँग  संख्या  ov —araea faa  ४६,०००

 मांग  संख्या  QY—— ATT  00,000
 प

 4.0
 मांग  संख्या  io — aed  V\9,0G,000

 पी
 मांगਂ  संख्या  &,%  ¥,000

 पड
 संख्या  estate  {5c  §,000

 मांग  संख्या  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  अनुसंधान  मं  त्रालय  के  प्रधान
 पै

 विविध  विभाग  १४,०००

 पै
 मांग  संख्या  GOs,  कार्य  %,2%,000

 पीप
 मांग  संख्या  ८  १--उत्पादन  मंत्रा  G5%,000

 Tt  2,24,  35,000
 पै

 मांग  संख्या
 पड

 मांग  संख्या  ८  ३--उत्पादन  मंत्रालय  के  अधीन  अरन्य  १,०८,  १८,०००
 पै

 मांग  संख्या  मंत्रालय  के  wea  विविध  विभाग  तथा  2,%5,E5,000
 पै

 मांग  संख्या  ९६--यातायात  २८,४८,०००

 तथा  पोत मागं
 ”

 मांगਂ  संख्या  २७,२४,०००

 मांग  संख्या  तथा  \93,02,000
 (1
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 मांग  संख्या  -केन्द्रीय  सड़क  ०,  रे
 ०००  रुपय

 n
 मांग  संख्या  १००--यातायात  राजमार्गों  ३  3,00,000

 मांग  संख्या  १०  §—ATATaTdT  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  Vio ,  2,000
 प

 मांग  संख्या  20,000

 पै
 मांग  संख्या  १०८--संसद्‌  सचिवालय  के  घिन  विविध  29,000

 पै
 मांग  संख्या  उपराष्ट्रपति  का  8६,०००

 1.0
 मांग  संख्या  १२६--स्वास्थ्य  मंत्रालय  का  पूंजी  2,96,2¥,000

 पी
 मांगਂ  संख्या  १२८--प्रसारण  पर  पूंजी  RY,  ३०,०००

 मांग  संख्या  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  अनुसंधान  मंत्रालय
 ”

 को  अन्य  पूंजी  GY,05,000
 प

 मांग  संख्या  १३  २--उत्पादन  मंत्रालय का  पूंजी  ३,६८,९  ४,०००

 मांग  संख्या  2,83, 9G,000
 1.0

 पर  पूंजी
 फै

 मांग  संख्या  पर  पूंजी  च् 9  &  Y,¥  १,०००

 मांग  संख्या  X,06, 40,000
 ही

 १३८--यातायात  मंत्रालय  का  पूंजी

 ee ee

 विनियोजना  ३  )  विधेयक  उपाध्यक्ष  महोदय  :  वर्गों  के  नेता

 योजनਂ  विधेयक  पर  चर्चा  के  लिए  दो  घंटे

 वित्त  मंत्री  सी०  डी०

 चाहते  जो  शायद  न  दिए  जा  सकेंगे  ।  कल
 में  भारत  के  संचित  कोष  मे ंसे  PERR—-UY

 प्रशन-काल  के  बाद  खादी  विधेयक  लिया  जाएगा
 वित्तीय ag  के  कार्य  के  लिए  कुछ  रादियों के

 शर  उस  के  बाद  यह  विधेयक  ।  इस  विधेयक

 भुगतान  ate  विनियोजन  का  अधिकार  देने
 पर  उन  बातों  का  दुहराना  निरपेक्ष

 वाले  एक  विधेयक *  को  पुरःस्थापित  करने  की
 जिन  चर्चा  मांगों  के  वाद-विवाद  में  हो

 aan  चाहता  हूं  ।
 चुकी  माननीय  सदस्यगण इस  सम्बन्ध  में _

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है
 कि  :  जिन  बातों  at  चर्चा  करना  चाहते  वे

 बातें
 कल  ११  बज  से  पहले  मुझे  बता  जिस  से के  संचित  कोष  में  से  १९  -प्रूव्ड

 वित्तीय
 ag

 के  कायें  के  लिए  कुछ  राशियों  के

 में  सम्बन्धित  मंत्रियों  को  पहले  से  तैयार

 रहने  के  लिए  सुचित  कर  सक  |  खादी  विधेयक
 भुगतान  ate  विनियोजन  का  अधिकार  देने

 वाले  एक  विधेयक *  को  पुरःस्थापित करने
 के  बाद हम  ७-३० तक  इसे  निपटाने की  चेष्टा

 भ्र न्य था  इस  पर  दोष  चर्चा  फ़िर  किसी
 की  अनुमति  प्रदान  की  जाए

 पैड
 दिन  होगी  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 इस  के  पश्चात  सदन  की  ASH

 श्री  ato  डी०  देशमुख :  में
 विधेयक

 को
 ८  १९५३  तक  के  २  बजे  तक  के  लिये

 पुरःस्थापित  करता  हुं  ।  seorfit
 र्स्थां  दक  के  हो  गई  ।

 *राष्ट्रपति  के  अनुमोदन  से  पुरःस्थापित  ।

 es नन


